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“भारतीय शासन' के सातवें संस्करणं की 
* फ्रस्तोकनाए 
गत बीस वे में इस पुस्तक के छः संस्करण समाप्त हुए, 
अब यह सातवां छपा है; तथा सन्‌ १६२६ ई० से इस का 
एक सरल और छोटा संस्करण “सरल भारतीय शासन ? भी 
पाठकों के सामने है । यह प्रचार इस दृष्टि से तो बुरा नहीं कि 
हमारे पास इसकी सबसाधारण में विज्ञप्ति करने के साधन नहीं 
थे ( और न अब ही हैं ); तथापि जब यह विचार किया जाता है 
कि यह पुस्तक विविध शिक्षा विभागों द्वारा पसन्द की जाचुकी है, 
और देश में राजनैतिक जाग्रति दिन दिन बढ़ती जारही है, तो 
अवश्य ही मानना पड़ेगा कि अभो प्रचार की बहुत गँजायश है । 
भारतवर्ष के उज्वल भविष्य में विश्वास रखते हुए, हम उस 
समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब स्वराज्य प्राप्ति के लिये एवं प्राप्त 
स्वराज्य की सुरक्षा के लिये, प्रत्येक भारत-सन्तान स्वदेश के 
शासन यन्त्र से भली भांति परिचित रहना अपना धर्म सममेगी। 
तब नागरिकों की भिन्न भिन्न रूचि ओर योग्यता के अनुसार, 
राष्ट्रभाषा को ऐसी पुस्तक के कई प्रकार के, ओर कई कई हज़ार 
प्रतियों के, नये नये संस्करणों की मांग, प्रतिवर्ष ही, होगी, वह 
समय कब आयेगा ? यह राजनेतिक शिक्षा प्रेमियों के उद्योग 
ओर सहानुभूति पर निभेर है । 
हमने सोचा था कि इस पुस्तक का यह सातत्रां संस्करण हम 
सन्‌ १६३० ३० में ही प्रकाशित कर सकेंगे; परन्तु नया शासन 
विधान बनने में कल्पनातीत समय लगा; कमीशन, कमेटियों, और 
गोलमेज़ परिषदों को सुदी्घे श््लुला बनगयी, कभी एक की रिपोर्ट 
छपी, कभी दूसरी की; अरब इस पर विचार होता हे,अब उस पर। 
अन्ततः विविध मंजिलें समाप्त होकर गत वे यह विधान बना । 
तभी से हम भारतीय शासन का नया संस्करण करने में लग गये। 
उसे जल्दी से जल्दी हिन्दी पाठकों की सेवा में उपस्थित करना 


( २ ) 


हमने अपना कतंठ्य समझा । परन्तु साधनों की कमी थी, उधर 
ओर भी कई प्रकार की बाधाएं आयीं | जेसे तैसे हम प्रयाग गये 
श्री० मित्रवर प्रोफ़ेतर दयाशंकरजी दुबे एम. ए. से बहुमूल्य सह्दा 
यता ली, कल विषयों पर अन्य सज्ञतों से भो त्रिचार विनिमय 
किया, और जो कछ साहित्य हिन्दी अंगरेज़ी का इस विषय पर 
मिलसका, उसका अवल्लोकन किया । फल्ञ स्वरूप, जंसी भो बत 
सकी. यह कृति पाठकों के सामने है । ज्ञिन सज्जनों से हमें इस 
काय में किसी भी प्रकार सह।यता मिली है, उनके हम अत्यन्त 
कृतज्ञ हैं । 

इस संस्करण में विधान सन्बन्धी अधिक से अधिक बातें देने 
के लिये, हमने पहले के कई गोण विषय इससे प्रथक कर दिये हैं । 
नवीन विधान की एक ख्रास विशेषता संघ शासन की योजना है 
इस पर पयाप्त प्रकाश ढालना आवश्यक था | दूसरे खंड में यही 
काय किया गया है | पुस्तक का आकार यथा-सम्भव संक्षिप्त 
रखने के लिये दूसरे खण्ड को जो बातें पहले खण्ड के समान थी 
उनको दोहराया नहीं गया है, वरन्‌ उनके प्रसंग में प्रथम खण्ड 
के सम्बन्धित पृष्ठों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया 
गया है | फिर भी पुस्तक पहले की अपेक्षा काफ़ी बड़ी होगयी है । 

स्वराज्य प्रेमी पाठकों के लिये आवश्यक है कि न केवल यह 
ज्ञान प्राप्त करें कि नवीन विधान में कया है, वरन्‌ यह भो जानलें 
कि विधान केसा है, वह कहां तक देश की आवश्यकताश्रों 
की पूत्ति करने वाला है; यह हमें राजनेतिक दृष्टि से आगे बढ़ाता 
है, या पीछे हटाता है; इसमें क्या सुधार द्दोने चाहिये। आशा है 
ब्रिटिश भारत एवं देशी राज्यों के पाठकों को इस पुस्तक में इस 
विषय की यथेष्ट विचार-सामग्री मिलेगी । 

विनीत 


भगवानदास केला 


# भूमिका # 


स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है,ओर उसे प्राप्त करने 
के लिये प्रत्येक व्यक्ति को तन मन धन से प्रयत्न करना चाहिये । 
किसी देश के शासन यंत्र को भली भांति सममे बिना, कोई व्यक्ति 
उसके राजनेतिक उत्थान में पूरी तरह भाग नहीं ले सकता। 
ग्रतः भारतवष में राजनेतिक विषयों के ज्ञान का प्रचार करने को 
घहुत आवश्यकता है। जब भारतीय जनता देश को वतमान 
शासन पद्धति की त्रटियों को अच्छी तरह समझने लगेगी ओर 
संगठित होकर दिलोजान से, उनको हटाने की तथा ख्राज्य प्राप्त 
करने की, कोशिश करेगो तो सफलता अवश्य मिलेगी । 


बड़े हे की बात है कि राष्ट्र भाषा हिन्दी में मारतीय शासन 
पद्धति पर तीन चर अच्छी पुस्तकें प्रकाशित होगयी हैं । मेरे 
मित्र ओ० भगवान दासजी केला की इस पुस्तक की विशेषता यह 
है कि इसके केवल पौने तीन सौ प्रष्ठों में ही भारतवष के शासन 
से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः सब बातों का स्थूल ज्ञान, सरल 
भाषा में दे दिया गया है । में इस पुस्तक के किसी समालीचक के 
इस कथन से सहमत हूं कि वास्तव में यह पुस्तक साधारण लोगों 
के लिये राजनतिक नेता, विद्याथियों के लिये शिक्षक, राजनीतिज्ञों 
के लिये ज्ञान वद्ध क, और सम्पादकों के लिये सुबणं अछ्लों क 
सन्दूक दे 

इस पुरतक को लोक-प्रियता का अनुमान इसी से किया जा 
सकता है कि बड़ोदा ओर गवालियर राज्य, तथा संयुक्त प्रान्त 
ओर पंजाब के शिक्षा विभागों द्वारा यह पुस्तक स्कूलों के पुस्त का- 
लयों के लिये स्वीकृत होगयी है । मध्य प्रान्त में तो इसका खूब ही 
प्रचार हुआ हे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, गुरुकुल कांगड़ी, 


( २ ) 


प्रभ्नति कितनी ही राष्ट्रीय शिक्षा संश्थाओं की पाठ विधि में भी इसे 
स्थान मिला हुआ है, ओर बिना विशेष प्रयत्न किये, बीस बे के 
अन्दर ही इसके छः संस्करण समाप्त हो चुकफ़े ओर यह सातवां 
संस्करण पाठकों के सामने है| 


इस संस्करण में सन्‌ १६३४ इई० के विधान को शासन सम्ब- 
न्धी प्रायः सब महत्व-पूर्ण बातों का समावेश कर दिया गया है । 
इसके लिये पुम्तक में कई नये परिच्छेद जोड़ने पड़े हैं,ओर आधी 
से अधिक पुस्तक को फिर से लिखना पड़ा है। बतेमान शासन 
विधान बहुत पेबीदा है । वह अनेक बारीकियों से भरा है । अँग- 
रेज़ी का साधारण ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को उसका समभता 
कठिन है। चार सी से अधिक प्रष्ठों में दिये हुए विधान की महत्व- 
पू्ण बातों की आलोचना-सहित एक छोटी सी पुस्तक में लाना 
आसान काम नहीं है | म॒झे यह देखकर प्रसन्नता होती हे कि 
श्री० कलाजी ने इस काये को सफलता-पूबंक कर दिया है । 


राजनेतिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रधान अन्ज है; ओर 
भारतीय शासन पद्धति के ज्ञान बिना भारतोय विद्याथियों की 
शिक्षा अपूण है। इस लिये देशी राज्यों, राष्ट्रीय शिक्षा संश्थाओं 
के संचालकों, तथा म्युनिसिपलिटियों और ज़िला-बोड्डां को चाहिये 
कि अपने अपने विद्यालयों को पाठ-विधि में इस पुस्तक को 
अवश्य स्थान दें | प्रत्येक स्वराज्य प्रेमी व्यक्ति का कतेव्य है कि 
वह इस पुस्तक का स्वयम्‌ अध्ययन करे ओर सब साधारण में 
इसका प्रचार करने में यथा शक्ति सहयोग करे। 


। दयाशडूर दुबं, 
दारागज, एम० ए०, एल-एल० बी० 
प्रयाग अध्यापक, अथे शास्त्र विभाग, 
ता० १-१-३६ प्रयाग विश्व विद्यालय 


४ भारताीय शासन ? सम्बन्धी 
सहायक साहित्य 


भारतीय शांसन का विषय महान है । इस पुस्तक में उप्तका 
संक्षेप में ही परिचय दिया गया है। जो पाठक इस विषय में 
विशेष अ्रनुराग रखते हों, उन्हें चाहिये कि इस विषय सम्बन्धी 
अन्य उपयोगी पुस्तकों तथा सामयिक पत्र पत्रिकाओं को भी 
अवलोकन करें। साथ ही जिन्हें यह पुस्तक कुछ कठिन प्रतोत 
होती हो, उन्हें पहले इस विषय की सरल पुस्तक पढ़नी चाहिये 
पाठकों तथा अध्यापकों के लिए हम यहां यह बतलाते हैं कि इस 
विषय में, हमारी कोन-कोनसी पुस्तक कहां तक सहायक हा 
सकती है । 


माध्यमिक श्रेणियों ( मिडल क्वासों ) के विद्यार्थियों को, तथा 
साधारण योग्यता वाले पाठकों को सबसे पहले हमारी (१ ) 
नागारक शक्षा ( [7॥0700॥879ए (7ए०८७ ) पढ़ना उपयोगी 
गा। इस पुस्तक में सरकार तथा उप्तके द्वारा किये जाने वाले 
विविध कार्यों का परिचय मिलेगा । 


इसके पश्चत्‌ पाठकों को हमारी (२) सरल भारताय 
शासन पढ़ना उचित है, इसमें भारतीय शासन पद्धति वर्णना 
स्मक रूप से, सरल भाषा में समकाायी गयी है। इन दो पुस्तकों 
के बाद पाठक इस पुस्तक ( भारतीय शासन ) से अधिक लाभ 
उठा सकते हैं । 


शासन काय में मत का क्या महत्व है, मतदाताओं 
( निर्वाचकों ) और उस्मेदवारों का क्‍या उत्तरदायित्व है, उन्हें 
किस प्रकार अपने महान कतेव्य का पालन करना चाहिये, आदि 
विषयों के विचार के लिए हमारी (३) निवाचन ॥नयम 
( 7)॥००(00 0५७7०७ ) पुस्तक देखनी चादिये। 


(२) 


भारत सरकार, प्रान्तिक सरकारों, म्युनिसिपेलिटियों और 
ज़िला-बो्डों के कुल मिलाकर लगभग दो सो करोड़ रुपये वार्षिक 
आय व्यय का ज्ञान (४) भारताय राजस्व ( फ़रावाछ7 
#५॥9706 ) में मिलेगा । 


राष्ट किसे कहते हैं, बह किस प्रकार, किन क्विन साधनों से 
बनता दे, भारतीय राष्ट किस दशा में है, उसके सम्यक निर्माण 
के लिए अन्यान्य बातों में स्वाधीनता को कितनी आवश्यकता 
है, यह बात जानन के लिए (५) भारतीय राष्ट्रानपाण 
( ॥ाताअ) २७४०ा छप्रा।0002 ) का अध्ययन किया जाना 
चाहिये। 


इस अधिकार युग में हमें क्या क्या नागरिक अधिकार प्राप्त 
होने चाहिये, जानमाल की रक्षा, भाषण स्वातन्त्रथ, लेग्बन और 
प्रकाशन की स्वतन्त्रता, सामाजिक धार्मिक और आर्थिक स्त्र- 
तन्त्रता आदि + क्या आशय है, हमें किस प्रकार इनकी प्राप्ति तथा 
सद॒पयोग का प्रयत्न करना चाहिये,ह मारे अपने प्रति तथा दूसरों के 
प्रति क्या कतंव्य हैं, आदि विषयों पर विचार करन के वास्ते (६) 


नागारक शाख् ( (॥02०7 ४79 ) से सहायता लोजिये | 


वतेमान समय में भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत है, 
इस देश को शासन पद्धति इस साम्राज्य के स्वाधीन उपनिवेशों के 
ढंग पर चलाने का प्रयत्न हो रहा है । अतः इस सम्बन्ध में, इस 
पुरतक में एक परिच्छेद दिया गया है। इस विषय का स्वतन्त्र 
बेस (७) ब्राटंश साम्राज्य शासन पुरुतक में किया 
गया हे । 


प्रथम संस्करण की प्रस्तावना का कुछ अंश 


शासन काये यदि कठिन है तो इस विषय को समभाने के 
अभिप्राय से कोई डे खना भी सहज नहीं । यह विचार 
हमें पहिले भी था, हक आरम्भ करने पर तो इसकी गुरुता 
ओर भो अच्छी तरह््यफ्न में आगयी । परन्तु जिस भाषा का 
प्रचार आज दिन भारतवषे की अन्य किसी भी भाषा से अधिक 
है, एवं जो हमारे राष्ट्र-आषा होने का सच्चा दम भर सकतो है, 
उस परम हितकारिणो हिन्दी भाषा में शासन जेसे महत्व के 
बिषय की मोटी मोटी बातों का समावेश रखने वाली पस्तकों के 
न मिलने का दुख, जब हमें असहनीय होचला तो अल्प योग्यता 
ओर क्ुद्र शक्ति रखने पर भी, हम इस पुस्तक को लिखने के लिये 
बाध्य होगये | नहीं मालूम, कितने पाठक हमारी कठिनाइयों का 
अनुमान कर सकेंगे । ८ »< » दस जानते है कि इस पुस्तक के 
कई एक विषयों पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ खतन्त्र ग्रन्थ लिखे जासकते हैं 
परन्तु यह काय योग्यतर पात्रों के लिये छोड़, हमने एक दी स्थान 
पर सब के दिग्दशन मात्र से सन्‍्तोष किया है ।# »< »< »< प्रस्तुत 
पुस्तक से हमारा उद्द श्य यहदै कि हमारे भारतवासी बन्धु अपनी 
मात भूमि के उत्तम नागरिक बनें, वे जानलें कि उनके देश के 
राज्य प्रबन्ध की कल किस प्रकार चलती है, ओर वे उसमें क्या 
भाग ले सकते हैं। 


ब्यावर बि ु 
जुलाई, सन्‌ १६१४ इ० भगवानदास केला. 





*# अब हमारी, सरकारी आय व्यय पर “ भारतीय राजस्व ', ओर 
चुनाव के सम्बन्ध में “ निर्वाचन नियम ', नागरिकों के साधारण ज्ञान के 
लिये नागरिक शिक्षा', नागरिकों के कर्वध्य श्रोर श्रधिकारों पर “नागरिक 
शासत्र', ओर ब्रिटिश साम्राज्य के राज्य प्रबन्ध पर ' ब्रिटिश साम्राज्य 
शासन! पुस्तक छुप चुकी हैं । 
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4 भारतीय शासन # 
प्रथम खण्ड 


->>छा>४ ४७: २३०- 
पहला फरिच्छेद 
विषय प्रवेश 
शासन पद्धति--उन्नत समाज वाले देशों में एक ऐसो 


संस्था होती है जो वहां के निवासियों की सामुहिक उन्नति का 
ध्यान रखते हुए आवश्यक नियम बनाए और उन नियमों का 
पालन कराए, देश के भीतर शान्ति रखे, तथा उसकी विदेशियों के 
आक्रमण से रक्षा करे | इस संस्था को सरकार ( गवर्मट ) कहते 
हैं। सरकार कुछ ऐसे कार्यों का भी सम्पादन करती है, जिन को 
आदमी अलग अलग न कर सकें, या जिन के लिए बहुत अधिक 
पंजी की आवश्यकता हो । 


उपयक्त विविध कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए तीन. 
प्रकार के अधिकारियों की आवश्यकता होती हे :-- (१) व्यवस्था 
अर्थात्‌ विविध विषयों के क्रानून बनाने वाले, (२) शासन श्रथात्‌ 
क़ानूनों पर अमल कराने, उनका अच्छी तरह पालन कराने वाले 
ओर (३) न्याय अर्थात्‌ क्रानूनी अधिकारों की रक्षा करने, और 


२ भारतोय शासन 


कानून-भंग के अपराधियों को दंड देने वाले। कहीं कहीं ये तीन 
प्रकार के अधिकारी बिल्कुल प्रथक्‌ प्रथक्‌ होते हैं, ओर कहीं कहीं, 
इनमें से दो या तीनों के काय एक ही प्रकार के अधिकारियों के 
सुपुद होते हैं । अस्तु, इन तीन प्रकार के अधिकारियों के संगठन 
ओर कार्य प्रणाली आदि के नियम-संग्रह को शासन पद्धति कहते हैं। 


व्यवस्था--सरकार के काय बड़े बड़े राज्यों में दो भागों में 
विभक्त किये हुए होते हैं, केन्द्रीय सरकार के काये, और प्रान्तीय 
( या स्थानोय ) सरकार के काये। इन कार्यों का संचालन करने 
के लिए क्रमश: केन्द्रीय ओर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाएँ क़ानून 
बनाती हैं । प्राय: केन्द्रीय विषयों को व्यवस्था के लिए दो दो 
सभाएँ होती हैं; प्रान्तीय विषयों के लिए बहुधा एक ही सभा होती 
है, परन्तु कहीं कहीं दो दो सभाएँ भी होती हैं। इन सभाओं 
के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसी व्यवस्थापक सभा 
में लोगों का प्रतिनिधि रूप से भाग लेना, एक महत्व-पूर्ण काये 
है । इसके लिए सुयोग्य व्यक्तियों का ही निवाचन होना चाहिये; 
ओर जो व्यक्ति निर्वाचित हों उन्हें बड़े परिश्रम तथा ईमानदारी 
से अपने महान कतेव्य का पालन करना चाहिये | 


शासन काय--मभिन्न भिन्न विषयों के क्रानून बना देने से 
ही सरकार का काय पूरा नहीं हो जाता। इन क़ानूनों के अनुसार 
व्यवहार करना होता है,व्सवेसाधारण को इनके अनुसार चलाना 
होता है । किसी जगह में क्रानून को श्रमल में लाने तथा क्ानून- 
भंग के अपराधियों को गिरफ्तार करने, ओर शान्ति सुव्यवस्था 
रखने का काय करने वालों को शासक कहा जाता है। इनकी 
सभा को प्रबन्धकारिणी सभा या कार्यकारिणी सभा कहते हैं । 
यह सभा भिन्न भिन्न विभागों के आय व्यय का चिट्टा बना कर 


विषय प्रवेश ३ 
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व्यवस्थापक सभा में पेश करती है ओर उसकी स्वीकृति के अनु- 
सार सब साधारण से विविध कर आदि द्वारा आय प्राप्त करती 
है, और प्राप्त आय को ख़्च करती है। किसी क्षेत्र के प्रबन्ध कार्य 
की गुरुता को देखकर यह निश्चय किया जाता है कि उसकी प्रबंध- 
कारिणी के कुल कितने सदस्य हों, अथवा एक एक सदस्य के 
सुपुर्दे क्या कया कार्य या विभाग रहें। इसमें समय समय पर 
परिवतन होता रहता है । 


शासकों का संगठन केन्द्र, प्रान्त तथा ज़िला वार होता है। 
अपने अपने क्षेत्र में निधोरित अधिकार रखते हुए ज़िलों के 
शासक तो प्रान्तीय शासक के अधीन होते हैं और प्रान्तीय 
शासक कुछ बातों में ( सावदेशिक विषयों में ) केन्द्रीय शासकों 
के अधीन होते हैं । 


उन्नत और विकसित राज्यों में शासक पूर्णतया व्यवस्थापकों 
के प्रति उत्तरदायी होते हैं; इनका वेतन निम्धथय करने का अधिकार 
व्यवस्थापक सभा को ही होता है । जिस समय यह जान पड़े कि 
शासक अपना कतेव्य ठीक पालन नहीं करते, व्यवस्थापकों को 
अधिकार है कि उन्हें उनके पद से हटाने का आन्दोलन करें । 
बहुत से अनुभवों से, शासकों ( या मन्त्री मण्डल ) को उनके पद्‌ 
से हटाने के लिए एक शिष्टाचार-मूलक पद्धति का आविष्कार हो 
गया है । बेध राज तनत्र या लोक तन्त्र राज्यों में वयवस्थापक सभा 
को असन्तुष्ट देखकर या उसके उन पर अविश्वास प्रकट करने पर, 


वे त्याग पत्र दे देते हैं । 
अब हम सरकार के तीसरे अद्ज, न्याय का विचार करते हैं । 


न्याय कार्ये-किसी देश के सुप्रबन्ध के लिए समय समय 


॥॥ भारतीय शासन 

पर यह भी विचार करना आवश्यक होता है कि किसी स्थान में 
किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह ने क्रानून का उल्लंघन तो नहों 
किया है। क़ानून जेसे नागरिकों के लिए होता है, वेसे ही शासकों 
अर्थात्‌ सरकारी कमचारियों के बास्ते भी होता है। अपनी रक्षा 
ओर उन्नति के लिए नागरिक अपने बहुत से अधिकार शासकों 
को दे देते हैं, तथापि उन्हें भी कुछ अधिकांर रहते हैं। यदि 
किसी समय नागरिकों और शासकों में किसी विषय पर मत-भेद 
हो तो उसका निपटारा करने के लिए न्यायालय होते हैं । थे यह 
भी विचार करते हैं कि यदि दो या अधिक नागरिकों का पारस्प- 
रिक भगड़ा हे तो क़ानून की दृष्टि से किसका पक्ष उचित है, ओर 
किसका अनुचित । ऐसे विचार या निर्णय को ' न्याय ? कहते हैं, 
ओर इस काये को करने वाले न्यायाधीश, जज या मुन्सिफ़ आदि 
कहलाते हैं | न्याय का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है, जब वह 
सस्ता और निष्पक्ष हो | उसमें जति, रंग, धनी और निर्धन, राज- 
कमेचारी ओर नागरिक, आदि का लिहाज़ न होना चाहिये। 
विशेषतया पराधीन देशों में, राजनेतिक विषयों में बहुधा अन्याय 
होने, शासकों के त्रुटि-युक्त पक्ष का भी समथन होने,और शासक 
जाति के आंदमियों से अनुचित रियायत होने की सम्भावना रहती 
है। इस ओर न्यायाधीशों का विशेष ध्यान रहना चाहिये । 


इस प्रसंग में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि न्याया- 
धीशों की नियुक्ति, उनके पद्‌ या वेतन की वृद्धि तथा उन्हें हटाने 
का अधिकार शासकों के अधीन न होकर, व्यवस्थापक संस्थाओं 
के अधीन रहना चाहिये। और, किसी भी दशा में न्याय काय 
शासकों के सुपुदे न होना चाहिये। पुनः विशेषतया फ़ौजदारी 
मामलों में यह सबंथा सम्भव है कि एक न्यायाधीश अभियोग 
को समुचित रीति से न समझे, अथवा उसका निर्णय एकांगी हो । 
इस लिए उन्नत राज्यों में अभियुक्त को जाति तथा देश के कुछ 


विषय प्रवेश ५ 
सुयोग्य सज्जनों की “ जूरी ' या पंचायत द्वारा विचार होने को 
प्रथा है । जूरी यह विचार करती है कि अभियोग को वास्तविक 
घटनाएं क्या हैं। उन घटनाओं के आधार पर, जज तत्सम्बन्धी 
क़ानूती निणेय सूचित करता है। 


४० ५# ६-१४ /५ /६४/5 /७.६/ 5७//४./४७/४ /5./४ /७./७..७४ 
अ+-->-+>-+>-व->व जलन “खपक्‍स्‍्+्__+++६ूू"::::...::न्‍ 5 





अस्तु, हमने संक्षेप में सरकार के तीनों अज्गों का वर्णन करके, 
इनके महत्व का रिग्द्शन करा दिया। अपने अपने स्थान पर 
सभी उच्च हैं। प्रत्येक के अपना अपना कतंव्य भलो भांति पूरा 
करने में ही राज्य की, ओर देश के नागरिकों की, उन्नति है । 


इस पुस्तक में भारतवर्ष की शासन पद्धति का वणन किया 
जायगा, इस लिए यह जान लेना आवश्यक है कि इस देश के 
राजनैतिक भाग कितने हैं, तथा उनका क्षेत्रफत्त और जनसंख्या 
आदि क्‍या है । 


भारतवर्ष के राजनेतिक भाग-राजनैतिक दृष्टि से भारत- 
वे के पांच भाग हैं:-- 

२--स्वाधीन राज्य_। 

२--देशी राज्य । 

३--ब्रिटिश या अंगरेज़ी भारत । 

४--बमो । 

४--अन्य विदेशी राज्य । 


इन पांचों भागों का क्षेत्रफल कुल मिलांकर लगभग उन्नीस 
लाख वगेमील और जनसंख्या लगभग छत्तीस करोड़ है । उपयुक्त 
'भागों में से देशी राज्यों ओर ब्रिटिश भारत की ही शासन पद्धति 
का विवेचन आगे सविस्तर किया जायगा। यहां अन्य भागों के 
. सम्बन्ध में केवल कुछ म॒ख्य मुख्य बातें दी जाती हे | 


६ भारतीय शासन 


स्वाधीन राज्य--भारतव्ष में खाधीन राज्य केवल 
नेपाल और भूटान ही हैं । इनकी सीमा पर भारत सरकार का 
रेजीडेट रहता है, पर उसे इनके आन्तरिक राज्य प्रबन्ध में हस्त 
क्षेप करने का कुछ अधिकार नहीं होता । 


नेपाल, हिमालय के दक्षिण में, अधिकांश में पहाड़ी राज्य है। 
इसकी लंबाई पांच छःमील से अधिक,ओर चोड़ाई लगभग एकसो 
चालीस मील है। सन्‌ १६३१ ई० की मनुष्य-गणना के अनुसार 
यहां का क्षेत्रफल चव्वन हज़ार वर्गमील, और जन संख्या छुप्पन 
लाख है। नेपाल में छोटे बड़े कल २२ राज्य हैं । यहां का प्रधान 
शासक 'महाराजाधिराज श्री पांच सरकार! कहलाता है । वस्तुत 
शासन काय का सम्पादन प्रधान मंत्री करता है, यह “महाराज तीन 
सरकार! कहलाता है । इससे नीचे जंगी लाट द्योता है, वह इसके 
देहान्त के बाद इसके पद का अधिकारी होजाता है। अंगरेज़ 
सरकार इस राज्य को प्रति वष दस लाख रुपये भेंट करती है । 
यहां के क़ायदे क्रनून प्राचीन हिन्दू शास्रों के अनुसार हैँ। शासन 
पद्धति में कठोरता है, चोरी डाके आदि को रोकने का कड़ा प्रबंध 
है | मुकदमे स्वयं 'तीन सरकार' सुनते है, उनमें वकीलों की आव- 
श्यकता नहीं होती । 


सन्‌ १६३१ इ० को मनुष्य-गणना के अनुसार भूटान का 
क्षेत्रफल बीस हज़ार वग मील, ओर जन संख्या ढाई लाख है । 
इसे भारत सरकार से सालाना एक लाख रुपया मिलता है और 
यह बाहरी मामलों में उसकी सलाह से काम करता है । भीतरी 
मामलों में यह स्वतन्त्र है | प्रधान शासक महाराजा कहता है । 


विषय प्रवेश। ७ 
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बमा--यह अब् तेक॑ ब्रिटिश भारत का ही एक प्रान्त था। 
सन्‌ १६३४ ईं० के शासन विधान से इसे भारतवर्ष से प्रंथर्क॑ 
करके, इसके लिए प्रथक्‌ शासन व्यवस्था निर्धारित कर दी 
गयी है । इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ज्ञातव्य हैं । 


उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में भारतवर्ष पर अधिकार कैर 
लेने के बाद, अंगरेजों ने बर्मा लेने का प्रयत्न॑ किया, और उक्त 
शताब्दी के अन्तिम भाग में उसे क्रमशः प्राप्त कर लेने पर ब्रिटिश 
भारत के अन्तगंत एक प्रान्त बना दिया; कारण, अ्रज्ञरेज्ों को 
उसके लिए अलग सरकार स्थापित करने की सुत्रिधा न थी, 
ओर बमा को जीतने में भारतवष के ही जन धन का उपयोग 
हुआ था। बमो अपनी पैदावार के कारण अद्जरेज़ों के लिए बहुत 
लाभप्रद रहा, और, विशेषतया मिट्टी के तेल के कारण आधुनिक 
मोटर तथा वायुयान के युग में, यह राजनेतिक दृष्टि से भी साम्र।ज्य 
के लिए बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ । इसके अतिरिक्त, लिगापुर 
में जल सेना का केन्द्र बनाने की योजना से बर्मा का महत्व ओर 
भी बढ़ गया । ऐसी स्थिति में, त्रिटिश भारत में स्वातन्त्रय आन्दो 
लन क्रमशः अधिकाधिक अग्मपतर होने से, अंगरेज़ों को उसके 
साथ बमो के भी खतन्त्र हो जाने की आशइ्ा होना स्वाभा- 
विक था। अस्तु अंगरेज़ों ने उसे ब्रिटिश भारत से अलग 
करने का प्रयत्न उठाया, ओर इसके विविध कारण उपस्थित 
किये | यह बताया गया कि यह काय बमो-निवासियों को इच्छा 
ओर हित को लक्ष्य में रखकर किया जा रहा है । परन्तु बमो की 
कोंसिल ने तथा कितने ही नेताओं ने यह स्पष्ट सूचित कर दिया 
कि बर्मा निवासी, बर्मां के ब्रिटिश भारत से प्रथक्‌ किये जाने के 
विरोधी ही हैं । भारत ओर ब्मा का इतने समय तक ऐसा घनिष्ट 
सन्‍्बन्ध रहा है कि भारतवासियों को बर्मा.का भारत से प्रथक्‌ किया 
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जाना कदापि रुचिकर नहीं हो सकता । तथापि भारतवासियों का 
यही कथन रहा कि प्रथकरण का निश्चय बमो को जनता की 
स्वन्त्रता-पूवक प्रकट की हुईं इच्छा के अनुकूल होना चाहिये । 
परन्तु इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ओर, अब बर्मा 
के लिये प्रथक शासन पद्धति का निर्माण कर दिया गया है । 


यहां की सरकार वे सब काय करती हैं जो भारतवष में 
प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार करती हैं, अर्थात्‌ यहां शासन 
सम्बन्धी विषयों का केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों में विभाजन 
नहीं किया गया है। यहां का प्रधान शासक गवनर है 
उसका सम्राट से सीधा सम्बन्ध है। सपरिषद्‌ सम्राद ऐसे भी 
नियम बना सकता है जिनसे बर्मा के मुद्रा-विषयक सम्बन्ध निय- 
मित हों, जो बमो के भारतवष से प्रथक्‌ किये जाने से पूव के 
पारस्परिक समभोतों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक 
प्रतीत हों, तथा जिनसे इनके पारस्परिक व्यापार की अनुचित 
वाधाओं का निवारण ओर बर्मा के आर्थिक हितों का संरक्षण 
हो। बर्मा के लिए अलग रिज़ब बेंक नहीं हे, भारतवष का ही 
रिजव बेंक बर्मा सम्बन्धी काय भो करता है । ब्मा के व्यवस्थापक 
मंडल की दो सभाएं हैं:--(१) सीनेट और (२) प्रतिनिधि सभा 
( हाऊस-आफररिप्रेज़ेन्टेटिव )। सन्‌ १६३१ इ० की मनुष्य गणना 
के अनुसार यहां की जनसंख्या एक करोड़ संतालीस लाख, और 
क्षेत्रफल २ लाख ३३ हज़ार बगमील है । 


अन्य विदेशी राज्य--भारत के अन्य विदेशी राज्यों पे 
अभिप्राय उन भागों से है जो अंगरेज़ों के अतिरिक्त अन्य योर- 
पियन शक्तियों के अधीन हैं | यनाम, माह्दी, कारीकल, पांडेचेरी 
ओर चन्द्रनगर फ़ांस के अधीन हैं। इनका क्षेत्रफल दो सी वर्ग 
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मील ओर जन संख्या तीन लाख से कछ कम है । इन स्थानों में 
पांडेचरी मुख्य है । यही इन सब की राजधानी है, जिसमें इनका 
प्रबन्ध केरने के लिए एक गवनर तथा उसकी सहायताथ एक 
मन्त्री, कछ विविध विभागों के सेक्र टरी, ओर एक न्यायाध्यक्ष 
रहते हैं| फांस की भारतीय प्रजा को एक ऐसा अधिकार प्राप्त दै 
जो ब्रिटिश भारत के निवासियों को भी प्राप्त नहीं है; अथोत 
तीन लाख से कम जन संख्या के रहते, वे अपनी ओर से दों 
प्रतिनिधि फांस की पालिमेंट में भेज सकते हैं। 


गोवा, डामन, और डयू पुतंगाल के श्रधीन हैं । इन तीनों 
स्थानों का चेत्रफल साढ़े चोदह सो वगंमील ओर जनसंख्या 
लगभग छु: लाख है । इन स्थानों के लिए एक गवनंर-जनरल, 
गोबं। ( राजधानी ) में रहता है । उसकी प्रायः पांच साल में 
बदली होती है | उसकी प्रबन्धकारिणी ओर व्यवस्थापक दोनों 
प्रकार की सभाएं हैं । 


€5 
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ब्रिय्शि साम्राज्य ओर भारतवर्ष 


प्रकृूथन--भारतवष के शासन का ब्रिटिश पार्लिमेंट, और 
इंगलेड# के बादशाह ( भारतवष के समाट ) से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । त्रिटिश भारत तो इनके अधीन ही हे; यहां जो शासन पद्धति 
प्रचलित है, वह ब्रिटिश पार्लिमेंट द्वारा निश्चित की गयी है, और 
वही इसमें सुधार करती है । पुनः यहां का शासन इंगलेंड तथा 
उसके स्वाधीन उपनिवेशों की शेज्ञी पर चलाने का प्रयत्न किया 
जा रहा है । इसलिए, भारतीय शासन पद्धति को अच्छी तरह 
समभरने के वास्ते, त्रिटिश सामाज्य की शासन पद्धति जान लेना 
उपयोगी है; यहां कुछ मुख्य मुख्य बातें दी जाती हैं | 


बादशाह और शाही खानदान--इंगलेंड का बादशाह 
वंश के ही कारण पेत्रिक सिंहासन का उत्तराधिकारी द्वोता हे 
अपने गण कर्मानुसार नहीं होत। । तिंहासन का अधिकारी 
प्रोटेस्‍्टेंट मत का ही इसाई हो सकता है, रोमन केथलिक मत का 


# इस पुस्तक में इड्नलेंड से अभिप्राय ब्रिटिश संयुक्त राज्य अर्थात्‌ 
इद्नलेंड, वेल्ल, तथा स्काटलेंड, ओर उत्तरी आयलंड से है । इनमें 
इंगलेंड ही प्रधान है । 

+ इस विषय का सविस्तर वर्णन, स्वतन्त्र रूप से, भारतीय प्रम्थ 
माला की ' श्रिटिश साम्राज्य शासन ' पुस्तक में किया गया है । 
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इंसाई नहीं हो सकता | पुरुष भी गद्दी पर बेठ सकता है और स्तन 
भी;परन्तु शाही खानदान में भाई का अधिकार,बहिन के अधिकार 
से अधिक माना जाता है| बादशाह के बड़े लड़के को प्रिंस-आफ़ 
बेल्स' ( युवराज ) कहते हैं | शाही परिवार के खचच के लिये प्रति 
व पार्लिमेंट द्वारा निर्धारित रक्तम दी जाती है। इस रक्तम के 
अतिरिक्त, सम्राट राष्ट्रीय कोष से अपने लिए और कछ खच 
नहीं करता ।# 


बादशाह के अधिकार--यद्यपि बादशाह के कुछ ऐसे 
भी अधिकार हैं, जिनका वह पालिमेंट की सम्मति या स्वीकृति 
बिना उपयोग कर सकता है, परन्तु आम तौर से वह इन 
अधिकारों को अपने मंत्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं 
लाता । ब्रिटिश शासन पद्धति का एक मुख्य सिद्धान्त यह है कि 
बादशाह कोई ग़लती नहीं कर सकता । बात यह है कि वह किसी 
भी राज्य-काय का उत्तरदायी नहीं । सब कामों के उत्तरदाता 
त्री हैं, उनकी सम्मति या अनुमति बिना बादशाह कछ नहीं 
करता । जिन प्रस्तावों को पालिमेंट स्वीकार करले, वह नियम 
बन जाते हैं । बादशाह के हस्ताक्षर रीति पूरी करने के लिए 
कराए जाते हैं । 


पार्लिमेंट--ब्रिटिश पार्लिमेंट की दो सभाएं हैं, अ्रड्जरेजी 
सरदार सभा या “हाऊस-आफ़-लाड्‌ स” (|30४४० ० [,0709) 
ओर प्रतिनिधि सभा या “हाऊस-आफ़-कामन्स” ( कर0०प्र४९ 
# यह बात भारतीय नरेशों के लिए बहुत अ्रनुकरणीय है, जो अपने 
अपेत्त।कृत बहुत कम आय वाले राज्य के कोष से, अपने व्यक्तिगत या 
पारिवारिक हित के लिए बड़ी बड़ी रक़में ख़र्च कर डालते हैं, श्रोर उन 
पर कोई बन्धन या सीमा नहीं रखते ,। 


छठ भारतीय शांसन 





(07रपप09 ) | 'लॉडस' का अथ है खामी या प्रभु, और 
“कामन्स! का अथ है सवे साधारण | सरदार सभा में लगभग 
७०० सदस्य हैं। इनमें से छः सो से अधिक बंशागत हैं, ये लोग 
प्रायः स्वभाव से ही परिवरतन-विरोधी या अनुदार होते हैं । देश 
के ड्यवस्था काये में इनका हाथ होने से जहां क्रांतिकारी परि- 
बतनों को रोकने में सहायता मिल सकती है, वहां यह बड़ी हानि 
भी है कि इनके कारण कोई सुधार होने में बहुत बिलम्ब हो 
जाता है । 
प्रतिनिधि सभा के सदस्य निवाचित होते हैं, उनकी संख्या 
छः सौ पन्द्रह है | स्त्रियों को निवांचन अधिकार पुरुषों के समान 
है | इस सभा का प्रत्येक गेर-सरकारी सद॒स्थ ४०० पोंड वार्षिक 
बेतन पाता है। सदस्यों का निर्वाचन प्राय: पांचवें वष होता है। 


व्यवस्था--कोई क़ानून (ऐक्ट ) बनने से पहले सम्रांटः 
ओर पार्लिमेंट की दोनों सभाओं का एक मत होना आवश्यक हे। 
साधारण तौर से क्रानूनी मसविदे तीन प्रकार के होते हैं :-- 
(१) सावजनिक, जो जनता के सम्बन्ध में हों, (२) व्यक्ति- 
गत, जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति-समूह से सम्बन्ध रखते 
हों, ( ३) धन सम्बन्धी, जो सावजनिक कामों, के लिए रुपया' 
देने या टेक्स जगाने आदि के सम्बन्ध में हो। धन सम्बन्धी 
मसविदे केवल प्रतिनिधि सभा' में ही आंरम्भ होते हैं.। उनको 
छोड़ कर, अन्य मसविदे किसी भी सभा में आरम्भ दो सकते हैं। 
हर एक सभा दूसरी सभा के पास किये मसविदे का संशोधन 
कर सकती है, लेकिन सरदार सभा धन सम्बन्धी मसबिदों का 
संशोधन नहीं कर सकती | अगर कोई मसविदा सरदार सभा से 
दो बार अस्तीकृत होजाय तो प्रतिनिधि सभा से तीसरो बार 
स्वीकृत होने पर उसे बादशाह की स्वीकृति के लिए भेज दिया 
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जाता है, ओर उसकी स्वीकृति मिल जाने पर वह क़ानून बन 
जाता है। इन विशेष दशाओं के अतिरिक्त, साधारणत: हर एक 
मसविदा सम्राट की स्त्रीकृति पाने से पूब, दोनों सभाओं में तीन 
बार पढ़ा जाना और पास होना आवश्यक है । प्राय: दोनों सभाएं 
सहमत हो जाती हैं, या मत भेद की दशा में कुछ सममोता कर 
लेती हैं । यद्यपि पार्लिमेंट के शासन और प्रबन्ध सम्बन्धी भो 
अधिकार हैं, उसने अपने ये अधिकार छोटो छोटी संस्थाओं -- 
प्रिवों कोंसिल, मंत्री मएडल आदि--को दे दिये हैं । 
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गुप्त सभा--बादशाह को शासन काय में परामश देने के 
लिए एक गुप्त सभा अर्थात्‌ 'प्रिवी कॉंसिल” रहती है । इस के 
सदस्यों को बादशाह स्वयं. नियत (एवं बख्ोस्त ) करता है| 
राजनेतिक महत्व या राज्य परिवार से सम्बन्ध रखने वाले 
व्यक्ति, तथा मंत्री मंडल के सदस्य आदि इस सभा के मेम्बर होते 
हैं । सभा का प्रधान लाड प्रेसीडेन्ट' कहलाता है,यह हमेशा मंत्री 
मंडल का सदस्य होता है। बादशाह का देहान्त होने पर, गुप्त सभा 
का अधिवेशन होकर उस ( बादशाह ) का उत्तराधिकारी नियत 
किया जाता हे,जो इंगलेंड के प्रचलित क़ानूनों के अनुसार शासन 
करने की प्रतिज्ञा करता है । 


गुप्त सभा की जुडिशल ( न्याय सम्बन्धी ) कमेटी को भारत- 
वर्ष, उपनिवेशों तथा पादरियों की ऊंची अदालतों के फ़ेसलों की 
अपील सुनने का अधिकार है। गुप्त सभा के कुल सदस्यों की 
संख्या ३०० से ऊपर हो जाती है। बहुधा छः सदस्यों की ही 
उपस्थिति में ही काम कर लिया जाता है । “ सम्राट की परिषद्‌ 
कहने से इसो सभा का आशय लिया जाता है। इस सभा की 
सलाह से सम्राद्‌ की जो आज्ञाएं निकलती है, उन्हें ' सपरिषद्‌ 
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सम्राद्‌ की आज्ञाएं ! ( आडस-इन-कोंसिल ) कहा जाता है। गप्त' 


सभा के बहुत बड़ी होने के कारण बहुत से विषयों में बादशाह 
को सलाह देने का काम में मंत्री मंडल करता है । 
प्रत्री मटल--आज कल इंगलेंड में तीन राजनैतिक दल 
या पार्टियां मुख्य हैं, (१) उदार या लिबरल' (२) अनुदार 
या 'कंज़वेंटिबः और (३) मज़दूर या “लेबर' दल। शासन 
सम्बन्धी विविध विभागों के उच्च पदाधिकारी उस राजनैतिक दल 
के आदमियोंमें से नियत किये जाते हैं, जिसके सदस्यों की संख्या 
प्रतिनिधि सभा में सब से अधिक हो, या जो विशेष प्रभावशाली 
हो, ओर इतने अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त करसके कि कल 
सदस्य मिलकर विरोधी दल के सदस्यों से अधिक होजांय | ये 
धिकारी लगभग पचास होते हैं ओर मन्त्री या “मिनिस्टर! 
कहलाते हैं। इनके समूह को मन्त्री दल अथोत्‌ 'मिनिस्टरी? 
कहते हैं 


कुछ मुख्य मुख्य विभागों के मन्त्रियों की एक अन्तरद्गा सभा 
होती है । इसे मन्त्री मण्डल या 'केबिनेट' कहते हैं। मन्त्री मं डल 
को ब्रिटिश राज्य चक्र की घुरी समझना चाहिये | यह सब शासन 
काय का उत्तरदायी है। इसमें प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त लगभग 
बीस मन्त्री रहते हैं। जब एक मनत्री मण्डल त्याग पत्र देता है तो 
बादशाह दूसरा मन्त्री मण्डल बनाने के लिए किसी दूसरे राज 
नीतिज्ञ को बुलाता है। अगर यह राजनीतिज्ञ अपने काय में 
सफल होजाय तो इसे प्रधान मन्त्री बना दिया जाता है। प्रधान 
मंत्री, मंत्री मरडल के अधिवेशनों में सभापति होता है ओर सरकार 
की नीति ठहराता है ओर अन्य विविध विभागों की निगरानी 
करता है । भारत मन्त्री, मन्‍्त्री मण्डल का एक सदस्य होता है; 
इसके विषय में अगले परिच्छेद में लिखा जायगा । 


ब्रिटिश साम्राज्य ओर भारत॑ १७ 
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ब्रिटिश साम्राज्य-इस परिच्छेद में अभी तक त्रिटिश 
साम्राज्य के मातृ-प्रदेश अर्थात्‌ इंगलेंड की शासन पद्धति का 
वणन हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य में, इसके अतिरिक्त स्वाधीन 
पराधीन कई भू-भांग हैं। केनेडा, दक्षिण अफीका, आस्ट्ू लिया, 
न्यूज़ीलेंड, न्यूफ़ाउंडलेंड और आयरिश फी एटेट को अपने आान्‍्त 
रिक शासन के लिये पू्ण,तथा वेदेशिक प्रबन्ध के लिए बहुत कुछ, 
स्वतन्त्रता प्राप्त है। इन देशों में उत्तरदायी शासन पद्धति प्र्चालत 
है । भारतवर्ष का राजनैतिक ध्येय भी यही माना गयां है । इस 
लिये इसके सम्बन्ध में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करना उपयोगी होगा। 





उत्तरदायी शासन---खाधीन उपनि वेशों में प्रचलित उत्तर- 
दायी शासन पद्धति की मुख्य मुख्य बातें ये हैं-- 


(१) शासन सम्बन्धी सब काय प्रधान शासक के नाम से 
किये जाते हैं । वह व्यस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदाता नहीं होता 
इसलिये वह उसके द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता। इसे कहीं 
गवनेर-जनरल, ओर कहीं गवनर कहते हैं। 


(२) उसके काय मन्त्रियों के परामश से, और उन्हीं के 
उत्तरदायित्व पर होते हैं। मंत्री, नाम मात्र से उसके द्वारा, परन्तु 
वास्तव में प्रजा प्रतिनिधियों द्वारा, साधारणत: व्यवस्थापक मंडल 
के सदस्यों में से, चुने जाते हैं । इस प्रकार प्रजा-प्रतिनिधी अपने 
४५१ मंत्रियों द्वारा, देश का वास्तविक शासन करने वाले 
होते हैं । 


(३) जब प्रतिनिधी सभा का इन मन्त्रियों पर विश्वास 
नहीं रहता, तो ये (यदि ये व्यवस्थापक मण्डल बस्रोस्त नहीं करते) 
त्यागपत्र दे देते हैं, ओर उनके स्थान पर नये मन्त्री चुने जाते हैं । 


श्प भारतीय शासन 
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इस प्रकार प्रबन्धक ओर व्यवस्थापक शक्ति उस दल के हाथ में 
होती है, जिसका प्रतिनिधों सभा में बहुमत द्वो । 


(४ ) व्यवस्थापक मंडल ओर मन्त्री मंडल अपनी विवाद- 
वतन को न्याय विभाग के सम्मुख रखे बिना ही तय कर 
लेते है. । 


साम्राज्य पारिषद्‌--इस परिषद्‌ में साम्राज्य के भिन्न भिन्न 
भागों के विवाद-अस्त विषयों का विचार होता है तथा उनकी 
उन्नति के उपाय सोचे जाते हैं,यथा साम्राज्य के विविध भागों का 
पारस्परिक आर्थिक, व्यापारिक या राजनैतिक सम्बन्ध किस प्रकार 
रहे । इसका अधिवेशन दूसरे तीसरे बष, प्रायः लन्दन में होता है 
परन्तु साम्राज्य के अन्य स्थानों में भी होसकता है। उदाहरणवत्‌ 
इसका सन्‌ १६३२ ई० का अधिवेशन केनेडा की राजधानी 
ओटावा में हुआ था । उसमें साम्राज्य के भिन्न भिन्न देशों के 
पारस्परिक व्यापार के लिये 'साम्राज्यान्तगंत रियायत” का विचार 
हुआ था। इसका भारतवष से क्या सम्बन्ध था, ओर यह केसा 
हानिकर हुआ, यह हमने अपनी भारतीय जाग्रति? में बताया है । 
इस परिषद के स्वीकृत प्रस्ताव केवल परामश रूप में होते हैं 
ओर विरुद्ध मत रखने वालों पर वाध्य नहीं होते । इंगल ड ओर 
साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त भागों के प्रधान मंत्रो, परतन्त्र उपनि- 
वेशों की ओर से त्रिटिश सरकार का उपनिवेश मंत्री, और 
भारतवर्ष की ओर से भारत मंत्री इस परिषद के सदस्य होते है। 
प्रत्येक सदस्य को अपने साथ कुछ सलाहकार लेजाने का अधिकार 
है, परन्तु साम्राज्य के प्रत्येक मुख्य भाग की सरकार का केवल 
एक मत ( वोट ) रहता है । इंगलेंड का प्रधान मंत्री इस परिषद्‌ 
का सभापति होता है 


साम्राज्य परिषद्‌ में स्वराज्यभोगी भागों के मंत्री अपने अपने 
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ब्रिटिश साम्राज्य और भारतवष १६ 
देशवासियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ओर इसलिये उनका मत 
प्रकट करते हैं, परन्तु भारत मन्त्री और उसके सलाहकार, भारत 
वासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते । इन्हें भारतवर्ष का प्रति- 
निधी कहना सवथा अशुद्ध और द्वास्यास्पद हे | 


राष्ट्र संघ और भारतवर्ष- “ब्रिटिश साम्राज्य के भागों में 
से इंगलेंड, चार बड़े बड़े स्वाधीन उपनिवेश, ओर अआयरिश फी 
स्टेट के अतिरिक्त भारतवष भी राष्ट्र-संघ* का सदस्य है । परन्तु 
इस देश का जो प्रतिनिधी राष्ट्रसंघ में सम्मिलित होता है ,वह भारत 
सरकार का ही प्रतिनिधी होता है (भारतीय जनता का नहीं), उसे 
हर दशा में इंगलेंड की आज्ञा पालन करनी होती है । भारतवषे 
को इस संघ के काय संचालन के व्यय का खासा हिस्पता देना 
पड़ता है, परन्तु इस देश का उसमें कुछ प्रभाव नहीं है । यहां तक 
कि उसके बड़े बड़े पदों से भी भारतीय वंचित ही रहते हें । इन 
बातों का विचार करने से स्पष्ट हे,कि जब तक परिस्थिति में सुधार 
न हो भारतवष को इस संस्था से प्रथकू रहना ओर इसके व्यय 
भार से बचना ही उचित है । 


राष्ट्र संघ में स्वीकृत सममोतों का भारतवर्ष पर कुछ प्रभाव 
अवश्य पड़ा है, यद्यपि वह अप्रत्यक्ष रूप से है। यहां मजदूरों के 
काम करने के घंटे कम करने तथा उनके कुशल-क्षेम की रक्षा 
करने के कुछ नियम बने हैं, तथा इस देश का चीन से अफ्रीम 
* यह एक अन्‍्तरांष्रीय संस्था है, जिसके उद्दे श्य संसार में युद्ध को 
यथा सम्भव कम्र करना, निरक्षीकरण, पारस्परिक सद्भाव की वृद्धि, 
मादक द्रव्य के उपभोग का निषेध, ओर मजदूरों का स्वास्थ सुधार आदि 
हैं । श्रभी तक इसे बहुत कम सफलता मिली है | इसका विशेष विचार 
हमने अपनी “ ब्रिटिश साम्राज्य शासन ” पुस्तक में किया है । 


२० भारतीय शासन 
अजहर हर सह काका कहर पका दशक किक 
का व्यापार बन्द करने के लिये, इस पदाथ की पेदावार घटायी 
गयी है इसका श्रेय भारतीय जनता के आन्दोलन के अतिरिक्त 
अंशतः राष्ट्र संघ को भी है । 


ब्रिटिश साम्राज्य और भारतवर्ष---जन संख्या और 
क्षेत्रफन्त की दृष्टि से भारतवष एक विशाल साम्राज्य है, परन्तु 
वतंमान राजनेतिक स्थिति में यह ब्रिटिश साम्राज्य का एक अड्भ 
मात्र है, ओर कई बातों में इसका दज्ां ब्रिटिश साम्राज्य के 
स्वराज्य-प्राप्त भागों से बहुत कम है । उनमें बहुत समय से उत्तर- 
दायी शासन है, भारतवष में इसका श्रीगणेश ही किया गया है । 


सन्‌ १६१६ ई० तक भारतवष में शासन सुधार सम्बन्धी जो 
भी आन्दोलन हुए उनमें यह बात अनिवाय रूप से मानी जाती 
थो कि भारतवष त्रिटिश साम्राज्य का अड्गज रहे | परन्तु ब्रिटिश 
सरकार को करे बातें बहुत असन्तोष प्रद रहने के कारण यहां को 
महान संस्था कांग्रेस ने सन्‌ १६२० इ० में अपने उद्देश से, भारतवष 
के ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत रहने की बात निकाल दी । अब 
कांग्रेस के वतमान विधान के अनुसार, भारतवष ब्रिटिश सामाज्य 
से बाहर भी रह सकता है। भारतवषे में कुछ आदमी अब भी 
ऐसे हैं जो इस देश का लक्रंथ साम्राज्य के अन्तगंत, स्वाधीन 
उपनिवेशों के समान पद प्राप्त करना समभते हैं, पर इनकी संख्या 
बहुत कम है, ओर क्रमशः: घटती जा रहो है। पुनः जो लोग 
ओपनिवेशिक स्वराज्य के पत्त में हैं, वे भी विशेषतया इसलिये हैं 
कि वतमान नीति के अनुसार स्वाधीन उपनिवेशों पर, इंगलेड की 
ओर से व्यापार, विदेश नीति, या संधि विग्रह आदि किसी प्रकार 
का बन्धन नहीं रहता, वे स्वतन्त्र राष्ट्रों के समान ही हैं । 


6 


सरए फरिच्छेद 
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भारत मत्रा 
[ सन्‌ १६३९ ई० के शासन विधान के अनुसार भारत मन्त्री के, 
भारतीय शासन सम्बन्धी अधिकारों ओर कर्तथ्यों में तथा उसकी कार्य 
पद्धति में कुछ परिवर्तन किया गया है । परन्तु ये परिवर्तन संघ की स्था- 
पना होने तक, सम्भवतः सन्‌ १६४० इं० तक श्रमल में नहीं आएंगे; उन 
परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली स्थिति का विचार इस पुस्तक के दूसरे 
खण्ड में किया जायगा । यहां हम यह बतलाते हैं कि इस समय अर्थात्‌ 
सन्‌ १६१६ ई० के विधान अनुसार, भारत मन्त्री को भारतीय शासन के 

कार्य के निरीक्षण या नियंत्रण सम्बन्धी क्या अ्रधिकार प्राप्त हैं । ] 


भारत मन्त्री और उसका काय्य--भारत मन्त्री को 
सम्राट , अपने प्रधान मन्त्री के परामश से, नियत करता है। 
जिटिश मन्त्री मण्डल का सदस्य होने के कारण, भारतमन्त्रो 
की नियुक्ति व बरखास्तगी के इंगलेंड अन्य राजमंत्रियों के साथ 
लगी हुई है । बह पार्लिमेट के सामने प्रति वष मई महीने को 
पहली तारीख के बाद, जिस दिन पार्लिमेंट का अधिवेशन आरम्भ 
हो उससे र८ दिन के भीतर, भारतवर्ष के आय व्यय का हिसाब 
पेश करता है । उसी समय, वह इस बात की सविस्तर रिपोर्ट 
देता है कि गत आलोचनीय वष को नेतिक, सामाजिक तथा राज- 
नेतिक उन्नति किस प्रकार अथवा कितनी हुई है। ब्रिटिश प्रतिनिधि 
सभा की एक कमेटी इस पर विचार करती है और भारत मन्त्री 
या उसका प्रतिनिधी इसे समम्ााने के लिए व्यांख्यान देता है । 
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उस समय पार्लिमेंट के सदस्य भारतवष के शासन सम्बन्धी 
विषयों पर आलोचना प्रत्यालोचना करसकते हैं | इसे ' भारतीय 
बजट की बहस ? कहते हैं । 


समय समय पर पार्लिमेंट को भारत सम्बन्धी आवश्यक 
सूचना देते रहना भी भारत मन्त्री ही का काम है। सम्राट इसके 
द्वारा भारत सरकार के बनाये कुछ क्रानूनों को रद्द कर सकता 
है । भारतवष के जंगी लाट ( कमांडरन चीफ़ ) बंगाल, बम्बई 
ओर मदरास के गवनर, इनकी कोंसिलों के सदस्य, हाईकोट के 
जज, तथा अन्य उच्च राजकमंचारियों को नियक्ति के लिये, यह 
सम्राट को सम्मति देता है। भारत सरकार के सब बड़े बढ़े अफ़- 
सरों को यह आज्ञा देसकता है। यह उन्हें अपने अधिकार का 
अनुचित बतांव करने से रोक सकता है ! 


यदि भारत मंत्री भारत सरकार को किसी से यद्ध करने को 
आज्ञा दे तो उसे इस बात की सूचना तीन महीने के अन्दर 
पालिमिंट की दोनों सभाओं को देनी पड़ती है । यदि पार्लिमेंट 
बन्द हो तो खुलने पर, एक महीने भीतर सूचना दीजाती है। यदि 
भारत की सीमा के बाहर यद्ध हो तो पालिंमेट की दोनों सभाओं 
की स्वोकृति बिना, उसका व्यय भारत के कोष से नहीं दिया जा 
सकता | # 


भारत मन्त्री भारतीय शांसन के लिये पालिमट के सामने 
उत्तरदाता है, उसे भारतीय शासन व्यवस्था के निरीक्षण ओर 
नियंत्रण का अधिकार है | उसके दो सहायक मंत्री होते हैं । एक 
स्थायी, ओर दूसरा ब्रिटिश पालिंमेंट की उस सभा का सदस्य 
# स्वीकृति मिलने में प्रायः विशेष वाधा नहीं होतो; अब तक कई 

बार मिल चुकी हे । 


भारत मंत्री र्‌३े 
जिसमें भारत मन्त्री न हो । मारत मन्त्री के दफ्तर को “ इंडिया 
आफिस ? कहते हैं, यह लन्दन ( इंगलेड ) में हे । 


दाण्डया कासलरू--भारत मनन्‍्त्री को शासन सम्बन्धी 
काय में सहायता या परामश देने वाली सभा ' इंडिया कोंसिल ? 
कहलाती है | इसका अधिवेशन भारत मन्त्री की आज्ञा से एक 
मास में एक बार होता है । इसके सभापति भारत मन्त्री अथवा 
उसका सहकारी मंत्री; या भारतमन्त्री द्वारा नामज़द, कोंसिल 
का कोई सदस्य, होता है । इस कोंसिल के सदस्यों को भारत मंत्री 
नियुक्त करता है। भारत मंत्री को कोंसिल में साधारण मत 
( वोट ) देने के अतिरिक्त एक अधिक बोट देने का भी अधिकार 
है । वह विशेष अवसरों पर इस कोंसिल के बहुमत बिना भी 
काय कर सकता है । 


भारत मन्त्रो इण्डिया कोंसिल की कुछ कमेटियां बना सकता 

है ओर यह आदेश कर सकता है कि उन कमेटियों के अधीन 

क्या क्‍या विभाग रहेंगे, और कोंसिल का काय किस पद्चधति से 

किया जायगा । साधारणतया भारतवषे को कोई आज्ञा या सूचना 

भेजने, अथवा गवनेर-जनरलं या प्रान्तिक सरकारों के साथ 

भारत मन्त्री का पत्र व्यवहार होने का ढल्ल कोंतिलयुक्त भारत 
मन्त्री द्वारा निश्चित किया जाता है । 


. कोंसिल के सदस्य--भारतमन्त्री की कौंसिल के सदस्य, 
८ से १२ तक होते हैं। इनमें से आधे सदस्य वे ही हो सकते हैं, 
जो भारतवर्ष में भारत सरकार की नौकरी, कम से कम दस वर्ष 
तक करचुके हों, और जिन्हें वह नोकरी छोड़े पांच वष से अधिक 
न हुए हों | प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष के लिये नियक्त किया जाता 
है, विशेष कारण होने से उसका समय पांच वष तक और बढ़ाया 
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जासकता है | सदस्य किसी भी देश या धम का हो, इस बात का 
कोई बन्धन नहीं हे,परन्तु सन्‌ १६०७ ई० से पहले कोई भारतवासी 
इस कोंसिल का सदस्य न था; अब इसमें प्रायः तीन हिन्दुस्तानी 
होते हैं । प्रत्येक सदस्य का वार्षिक बेतन १२०० पोंड है, भारतीय 
सदस्यों को ६०० पौंड वार्षिक भत्ता और मिलता है । 


कोंसिल के सदस्य वेदेशिक विषयों में, युद्धनीति में, तथा 
देशी राज्यों के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकते, 
उन्हें कोई स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त नहीं हे, ये भारत मनत्री को 
आज्ञानुसार लन्दन में भारतवष सम्बन्धी कांम करते हैं । इन 
सदस्यों को पार्लिमेंट में बेठने का अधिकार नहीं है, इन्हें इनके 
काम से हटाने का अधिकार पार्लिंमेंट को ही है । 


भारत मन्त्री और उसकी कोंसिल के नाम से, लन्दन के बेंक- 
आफ़-इंगलेंड में भारत का खाता है । उसका हिसाब जांचने के 
लिये एक लेखा परीक्षक ( आडीटर ) नियत है । 


हद कमिश्चर---यह अधिकारी पांच वर्ष' के लिये नियुक्त 
होता है, इसका वार्षिक वेतन तीन हज़ार पोंड है, जो भारतीय 
कोष से दिया जाता है । यह कोंसिल-युक्त गवनर--जनरल के 
अधीन है, और उसो के द्वारा भारत मन्त्री की अनुमति से नियुक्त 
किया जाता है । इसका काम है, ठेके देना, इग्डिया आफिस के 
“ स्टोसे ” ( 8:0/98 ) विभाग, और इस के सम्बन्ध की हिसाब 
की शाखा, भारतीय विद्यार्थियों की शाखा, और भारतीय ट्रेंड 
( व्यापार ) कमिश्नर के कारये का निरीक्षण । 


चाय फरिच्छेद 
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भारत सरकार 


[ सन्‌ १६३४ ई० के विधान के अनुसार, भारत सरकार के स्वरूप 
में बहुत परिवर्वन होगया है; भविष्य में इसका नाम “भारतवर्ष की संघ 
सरकार' होगा; परन्तु उपयुक्त परिवर्तन संघ की स्थापना होने तक, सम्भ- 
वतः सन्‌ १६४० ईं० तक श्रमल में नहीं आएंगे। तब तक इस का 
संगठन आदि बहुत कुछ वर्तमान रूप में ही रहेगा। हम यहां इसी का 
वर्णन करते हैं। इसके भावी स्वरूप का विचार आगे दूसरे खण्ड में किया 
जायगा । ] 


भारत सरकार या “ गवर्नमेंट-आफ़-इण्डिया ” का अथ है 
गवनर-जनरल-इन-कोंसिल” अर्थात्‌ कोंसिल-युक्त गवनर- 
जनरल | स्मरण रहे कि यहां कोंसिल से मतलब गवनर-जनरल 
की प्रबन्धकारिणी सभा का है, व्यवस्थापक सभा का नहीं । इस 
का कारण यह है कि गवरनेर-जनरल के साथ कोंसिल शब्द का 
प्रयोग, व्यवस्थापक सभा के जन्म से बहुत घषष पहिले से 
हो रहा हे । 


गवनर-जनरल या वायसराय-गवनर-जनरल भारत 
सरकार का सब से महत्व पूर्ण अंग है, और उसे उसके अन्य 
पदाधिकारियों की अपेक्षा विशेष अधिकार हैं । उसे वायसराय 
भी कहते हैं । वह भारतवर्ष के शासन या व्यवस्था काय में 
भारत मन्त्री ओर पार्लिमेंट की आज्ञाओं का पालन करता या 
करवाता है, और, त्रिटिश भारत के प्रान्तीय शासन की निगरानी 
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करता है इसलिए वह गवनर-जनरल कहलाता है । यह सम्राट 
के प्रतिनिधी के रूप से रहता है । इस हेसियत से वह देशी राज्यों 
में जाता है, सभा या द्रबार करता है, ओर घोषणा-पत्र श्रादि 
निकालता है, इसलिए वह वायसराय कहलाता है। 'वायसराय! 
का अथे बादशाह का प्रतिनिधी है । साधारण व्यवहार में 
गवनर-जनरल' और 'वायसराय!' शब्दों में कोई भेद नहीं माना 
जाता | अपने प्रधान मन्त्री की सिफ़ारिश से सम्र,ट किसी योग्य 
अनुभवो, एवं साधारणतः “ल्ञाड” उपाधि-प्राप्त व्यक्ति को 
गवनर-जनरल नियत करता है | इसकी अवधि प्राय: पांच साल 
की होती है, परन्तु यह समय सुभीते के अनुसार घटाया बढ़ाया 
जा सकता है | इसका वार्षिक वेतन २,५४०,८०० रुपये है, इसके 
अतिरिक्त उसे बहुतसा भत्ता आदि मिलता है, जिससे वह अपने 
पद का काय सुविधा और मान मयोदा पूबक कर सके, अथांत्‌ 
उसकी शान शौकत भली भांति बनी रहे | 
गवनेर-जनरक के अधिकार--अपनी प्रबन्धकारिणी 
सभा की अनुपस्थिति में गवनर-जनरल, किसी प्रान्तीय सरकार 
या किसी पदाधिकारी के नाम, सं कोई आज्ञा निकांल सकता 
हे | आवश्यकता होने पर बहू ब्रिटिश भारत या उसके किसी 
|ग की शान्ति ओर सुशासन के लिए छः महिने के वास्ते 
अस्थायी क़ानून ( आर्डिनेंस ) बना सकता है । यदि वह चाहे 
तो किसी आदमी को, जिसे किसी अदालत ने फ़ोजदारी के मामले 
में अपराधी ठहराया हो, बिना किसी शत के, या कुछ शते लगा- 
कर, क्षमा कर सकता है । उसे (१) भारत सरकार, (२) 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल, (३) प्रान्तीय सरकारों, (४ ) 
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों, ओर (४) नरेन्द्र मंडल के सम्बन्ध 


में विविध अधिकार हैं। उनका वर्णन आगे प्रसंगानुसार किया 
जायगा | 
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उसकी प्रबन्धकारिणी सभा ( कॉसिल )--गबनेरं- 
जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या प्रायः छः होती है, यह्द 
आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है । हां, कम से कम तीन 
सदस्य ऐसे होने चाहियें जिन्होंने भारतवर्ष में दस वष भारत 
सरकार की नौकरी की हो, क्रानूनी योग्यता के लिए एक सदस्य 
हाईकोट का ऐसा वकील, अथवा इंगलेंड या आयलेड का ऐसा 
बेरिस्टर होना चाहिये जिसने दस व्षे बकालत ( प्रेकूटिस ) की 
हो | इस तरह का कोई नियम नहीं कि इस सभा में हिन्दुस्थानियों 
की पघमुक संख्या रहे, प्रायः तीन सद्रय भारतीय होते हैं । प्रत्येक 
४७३ पक अनुमति से प्रायः पांच साल के ज्ञिए नियुक्त 
होता हे । 


उपयुक्त छः सदस्यों में से प्रत्येक को भारत सरकार के एक 
एक विभाग का काये सुपुदे रहता है। इन विभागों का नाम तथा 
काय क्षेत्र आवश्यकतानुसार समय समय पर बदलता रहता है। 
यतेमान अवस्था में ये विभाग ( १ ) अथ या “फ़ाइनेंस ” (२) 
स्वदेश या ' होम ' (३ ) क़ानून (४ ) उद्योग तथा श्रम, (५) 
शिक्षा, स्वास्थ ओर भूमि, तथा ( ६ ) रेल ओर वाणिज्य विभाग 
हैं !* इनके अतिरिक्त, भारत सरकार के दो विभाग ओर होते हैं, 
विदेश विभाग, और सेना विभांग | विदेश विभाग खय॑ गवनेर- 
जनरल के अधीन होता है, ओर सेना विभाग पर जंगी लाट 
अथात्‌ ' कमांडरन चीफ़ ? का प्रभुत्व रहता है। अगर जंगी लाट 
गवनेर-जनरल को प्रबन्धकारिणी सभा का सदस्य हो, तो सभा 


# रेलों के लिए प्रथक्‌ व्यवस्था हो रही है, ( इसका वर्णन आगे 
छुटे परिच्छेद में किया जायगा ) | इससे इन विभागों के नाम ओर कार्य 
जषेन्न में शीघ्र परिवर्तन होने की सम्भावना है। 
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में उसका पद और स्थान गवनेर-जनरल से दूसरे दर्जे पर 
होता हे । 


सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारों--प्रबन्धकारिणी सभा 
के प्रत्येक सदस्य को सहायता देने के लिए उपयक्त प्रत्येक विभाग 
में एक सेक्र टरी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, कई ऐसिस्टेंट सेक्र टरी 
तथा कुछ क्लकक आदि रहते हैं | ये प्रायः भारतीय सिविल सर्विस 
के होते हैं, परन्तु गवनर-जनरल चाहे तो कुछ सेक्रटरियों को 
भारतीय व्यवस्थापक सभा के निवोचित अथवा नामज़द, सरकारी 
या ग्रेर-सरकारी सदस्यों में से नियुक्त कर सकता है । ऐसे सेक्र- 
टरियों को कोंसिल-सेक्र टरी कहते हैं। इनका पद्‌ उस संमय 
तक बना रहता है. जब तक गवनेर-जनरल चाहता है, और वे 
उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों की सहायता देने का ऐसा 
काम करते हैं जो उनके सुपुदे किया जाय | इनका वेतन भारतीय 
व्यवस्थापक सभा निश्चय करती है । अगर कोई सेक्रेटरी छः 
महिने तक उक्त सभा का सदस्य न रहे तो वह अपने पद से 
प्रथक्‌ होजाता है । सेक्र टरी अपने विभाग के दफ्तर को संभालता 
है, और सभा की बेठक में उपस्थित रहता है । 


भारत सरकार के अधीन डायरेक्टर-जनरल ओर इन्सपेक्टर- 
जनरल आदि कुछ ओर भी अधिकारी होते हैं, जिनका काम यह 
है कि भारत सरकार ओरे प्रान्तीय सरकारों के विविध विभागों 
के काय की निगरानी रखें ओर उन्हें यथोचित परामश दें । 


प्रवन्धकारिणी सभा के अधिवेशन-- इस सभा का 
अधिवेशन प्रायः प्रति सप्ताह होता है । उसमें उन विषयों पर 
विचार होता है जिन पर गवनेर-जनरल विचार करवाना चाहे, 
अथवा जिन्हें वह अस्वीकार करे और जिन पर कोई सदस्य 
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सभा का निणंय चाहे । अधिवेशन में सभापति स्वयं गवनेर- 

जनरल होता है । उसकी अनुपश्चिति में उप-सभापति उसका काये 
सम्पादन करता है। उप-सभापति के पद्‌ के लिए गबनर-जनरल 
इस सभा के सदस्यों में से किसी को नियुक्त करता है। सभा के 
अधिवेशन में गवन र--जनरल ( या ऐसा अन्य व्यक्ति जो सभापति 
का काय करे ) और सभा का एक सदस्य ( कमांडरन चीफ़ को 
छोड़कर ) कोंसिल-युक्त गवनेर-जनरल के सब कार्यों का सम्पादन 
कर सकते हैं | 

काम करने का ढेग----जब किसी विभाग सम्बन्धी कोई 
विचारणीय प्रश्न उठता है, तो उस विभाग का सेक्रेटरी उसका 
मसविदा तैयार करके गवरनेर-जनरल या उस सदस्य के सामने पेश 
करता है, जिसके अधीन उक्त विभाग हो । साधारणतया 
सदस्य इस पर जो निणय करता है वही अन्तिम फ़ेसला समझा 
जाता हे,परंतु यदि प्रश्न विवादग्रस्त हो या उसमें सरकारी नीति की 
बात आती हो तो सेक्र टरी से तेयार किया हुआ मसविदा सभा 
में पेश होता है, ओर यहां से जो हुक्म हो उसे सेक्र टरी प्रका- 
शित करता है । सभा के साधारण अधिवेशनों में, मतभेद वाले 
प्रश्नों के विषय में, बहुमत से काम करना पड़ता है । यरि दोनों 
पक्त समान हों तो जिस तरफ़ गवनर-जनरल (सभापति ) मत 
प्रकट करे, उसीके पक्ष में फ़ेसला होता है । मगर गबनर-जनरल 
को इस बात का अधिकार रहता है कि यदि उसकी समम में 
सभा का निणय देश के लिये हितकर न हो तो सभा के बहुमत 
की भी उपेक्षा कर, वह अपनी सम्मति अनुसार काय कर सकता 
हे, परन्तु ऐसी प्रत्येक दशा में विरुद्ध पक्ष के दो सदस्यों की इच्छा 
होने पर उसे अपने काय की, कारण सहित सूचना देनी होती है 
तथा सभा के सदस्यों ने उस विषय में जो कारबवाई लिखी हो, 
उसकी कापी भारतमन्त्री के पास भेजनी होती है । 
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गवनर-जनरल आाद का अवकाश तथा अनुपास्थात- 
भारतमन्त्री गवनर-जनरल को, और कोंसिल-युक्त गवनर- 
जनरल की सिफ़ारिश पर कमांडरन-चीफ़ को, उनके काये- 
काल में एक बार चार मास तक की छुट्टी, सावजनिक हित के 
कारण, या स्वास्थ अथवा व्यक्तिगत कारण दे सकता है । और 
कोंसिलयुक्त गवनेर-जनरल, कमांडरन-चीफ़ को छोड़कर कोंसिल के 
अन्य सदस्यों को उनके काये काल में एक बार चार मास तक की 
छुट्टी स्वास्थ या अथवा व्यक्तिगत कारण देसकता है । इस छुट्टी 
के समय में, उक्त पदाधिकारियों को निधोरित भत्ता मिलता है । 
गवन र-जनरल और कमांडरन-चीफ़ को तो, उक्त भत्ते के अति 
रिक्त, सफ़र खच सम्बन्धी इतना भत्ता और भी मिलता है जितना 
भारत मंत्री उचित सममभें । गवनर-जनरल और कमांडरन-चीफ़ 
के स्थानापन्न व्यक्ति की व्यवस्था सम्राट की अनुमति से होती है। 


यदि गवनर-जनरल का पद रिक्त होते समय उसका उत्तरा- 
घधिकारी भारतवष में न हो, तो मदरास, बम्बई या बंगाल के 
गवनरों में से जिसकी नियुक्ति सम्राद द्वारा पहिले हुई हो, बह 
गवनेर-जनरल का काय करता है । जब तक उपयंक्त गवनर 
द्वारा गवनर-जनरल का काय भार ग्रहण न किया जाय, कोंसिल 
का उप-सभापति और उसकी अनुपस्थिति में कोंसिल का सीनियर 
( अधिक समय से काम करने वाला ) मेम्बर ( कमांडरन-चीफ़ 
को छोड़कर ), गवनर-जनरल का काय करता हे । 


अगर कर्मांडरन-चीफ़ को छोड़कर प्रबन्धकारिणी कोंसिल के 
किसी अन्य मेम्बर का स्थान खाली होजाय, और उसका कोई 
उत्तराधिकारी विद्यमान न हो तो सकोंसिल गवनेर-जनरल 
अस्थायी नियुक्ति करके उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता है । 
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भारत सरकार का कार्य--शासन सम्बन्धी विषयों के दो 
भाग हैं--( १) अखिल भारतवर्षीय था केन्द्रीय विषय, और 
(२ ) प्रान्तीय विषय | इसी वर्गीकरण के आधार पर भारत 
सरकार ( केन्द्रीय सरकार ) ओर प्रान्तीथ सरकारों के कार्यों, 
तथा उनको आय के श्रोतों का विभाग किया गया है। केन्द्रीय 
विषयों का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है । यदि किसी विषय 
के सम्बन्ध में यह सन्देह हो कि यह प्रान्तीय है या केन्द्रीय, तो 
इसका निपटारा कोंसिल-युक्त गवनेर-जनरल करता है, परन्तु इस 
विषय में अंतिम अधिकार भारत मन्त्री को है । 

संक्षेप में, भारतवर्ष में मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय यह्‌ हैं:-- 
(१ ) देश रक्षा; भारतीय सेना तथा हवाई जहाज़, ( २ ) विदेशी 
तथा विदेशियों से सम्बन्ध ( ३ ) देशी राज्यों से सम्बन्ध, (४ ) 
राजनतिक ख़च, ( ४ ) बड़े बन्द्रगाह, (६ ) डाक, तार, टेली 
फ़ोन ओर बेतार के तार, (७ ) आयात निर्यात-कर, नमक और 
अखिल भारतवर्षीय आय के अन्य साधन, (८५ ) सिक्का, नोट 
आदि, ( £ ) भारतवर्ष का सरकारी ऋण, ( १० ) पोस्ट आफ़िप्त 
सेविंग बंक, ( ११ ) भारतोय हिसाब परीक्षक विभाग, ( १२) 
दोवानी ओर फ़ोजदारी क्रानून तथा उनके काय विधान, ( १३ ) 
व्यापार, बेंक ओर बीमा कम्पनियों का नियंत्रण, ( १४ ) तिजा- 
रती कम्पनियां ओर समितियां, ( १५४५ ) अफ्रीम आदि पदार्थों की 
पेदावार, खपत ओर नियांत का नियंत्रण, ( १६ ) कापी-राइट 
( किताब आदि छापने का पूर्ण अधिकार ) (१७ ) ब्रिटिश 
भारत में आना, अथवा यहां से विदेश जाना, ( १८) केन्द्रीय 
पुलिस का संगठन, ( १६ ) हथियार और युद्ध-सामग्री का नियं 
त्रण, ( २० ) मनुष्य गणना, ओर आंकड़े या ' स्टेटिसटिक्स ! 
(२१ ) अखिल भारतवर्षीय नोकरियां, ( २२ ) प्रान्तों की सीमा 
ओर (२३ ) मज़दूरों सम्बन्धो नियंत्रण । 
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भारत सरकार के अधिकार--भारत सरकार को नियमों 
का पालन करते हुए ब्रिटिश भारत के शासन तथा सेना प्रबन्ध 
के निरीक्षण, तथा नियंत्रण का अधिकार है । वह ब्रिटिश भारत 
की किसी सम्पत्ति को बेच सकती है। वह प्रबन्धकारिणो सभा 
के अधिवेशन कां स्थान निश्चय करती है। कुल विषयों में 
प्रान्तीय सरकारों को उसकी आआज्ञायें माननी होती हैं। वह 
प्रान्तों की सीमा नियत या परिवतेन कर सकती हैं। प्रान्तीय 
सरकारों के निवेदन पर वह ब्रिटिश भारत के किसी हिस्से की 
शान्ति और सुशासन के लिए नियम बना सकती है। वह 
हाईकोर्टों का अधिकार-क्षेत्र बदल सकती है ओर दो साल 
तक के लिए जज नियत कर सकती है। वह एशिया के राज्यों 
से सन्धि या समभोता कर सकती है, विदेशी राज्यों में वह 
अपनी सत्ता और अधिकारों का उपयोग कर सकती है । उसे 
अपने अधीन भू-भाग किसी राज्य को देने और उसके अधीन 
भू-भाग लेने का अधिकार है। ( भारतीय व्यवस्थापक मण्डल 
न्‍तीय सरकारों, प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों और देशी राज्यों 
के सम्बन्ध में उसके जो अधिकार है, उनका विवेचन अन्यत्र 
प्रसंगानुसार किया जायगा। ) सारांश यह है कि सम्राट की 
प्रतिनिधी होने के कारण उसे उसकी ऐसी शक्तियां ओर अधिकार 
प्राप्त हैं जो भारतीय प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध न हों । 


भारत सरकार का उत्तरदायित्व--भारत सरकार अपने 
कार्यों के लिए ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी है, भारतीय 
जनता के प्रति नहीं। अगर गवनर-जनरल यां उसकी प्रबन्ध- 
कारिणी सभा के सदस्य इंगलेंड की सरकार से किसी बात में 
सहमत न हों तो या तो उन्हें अपने मत को दबानां पड़ता है, 
अथवा त्यागपत्र देना होता हे। पहली हालत में वे ब्रिटिश 
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सरकार की कठपुतली मात्र हैं, दूसरी दशा में उन्हें कोई क्रानूनी 
अधिकार प्राप्त नहीं कि वे जनता के प्रति अपने मत की सत्यता 
प्रकट कर सकें। अगर वे भारतीय जनता से निर्वाचित, तथा 
उसके प्रति उत्तरदायी हों तो जब कभी त्रिटिश सरकार उनके 
प्रस्ताव को रद्द करे, वे त्याग पत्र देकर अपने निवाचक संघों से 
अपील कर सकते हैं; ओर, अगर उन्हें उनका सहारा मिले तो 
ब्रिटिश सरकार उनके प्रस्तावों को स्वीकार करने पर वाध्य हो । 
भारत सरकार के सदस्य वतमान अवस्था में त्याग-पात्र दे सकते 
हैं, परन्तु इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता, क्योंकि उनकी 
जगह नियुक्त होने वाले नये सदस्य भी अपने उच्च अधिकारियों 
की आज्ञानुसार चलने के लिये वाध्य रहते हैं । 


पॉचवरत फरिच्छेद 


भारतीय व्यवस्थापक मण्डल 


[ सन्‌ १६३५९ ह० के विधान के अनुसार केन्द्रीय व्यवस्थापक्र मण्डल 
के सद्भटन में बहुत परिवर्धन हो गया है, भविष्य में इसका नाम “ संघीय 
व्यवस्थापक मण्डल ' होगा । परन्तु उपयुक्त परिवर्तन संघ की स्थापना 
होने तक, सम्भवतः सन्‌ १६४० इं० तक, अमल में नहीं आएंगे । तब्र 
तक इसका सद्भजउन आदि वर्धमान रूप में ही रहेगा । हम यहां इसी का 
वर्रन करते हैं । इसके भावी स्वरूप का विचार आगे इस पुस्तक के दूसरे 
खण्ड में किय। जायगा । ] 


भारतीय व्यवद्यापक मण्डल अर्थात्‌ ' इग्डियन लेजिस्लेचर ! 
के दो भाग हैं :--( १ ) राज्य परिषद या ' कोंसिल-आफ़-स्टेट 
ओर (२) भारतीय व्यवस्थापक सभा या लिजिस्लेटिव एसेम्बली' | 
ये दोनों सभाएँ इंगलेण्ड की सरदार सभा ओर प्रतिनिधी सभा 
के ढंग पर बनायी गयी हैं, यद्यपि यहां राज्य परिषद्‌ में निर्वाचित 
सदस्य भी रहते हैं; यद्दी नहीं, उनका आधिक्य भी होता है । 


सिवाय कुछ ख्लास हालतों के कोई क्ानूनी मसविदा पास 
हुआ नहीं समझा जाता, जब तक दोनों सभाएं उसे मूल रूप 
में, अथवा कुछ संशोधनों सहित, स्वीकार न कर लें । दोनों 
सभाएँ कुदड्ठ सदस्यों का स्थान ख्लाली रहने पर भी अपना काये 
कर सकती हैं। किसी सरकारी पदाधिकारी को निर्वाचित नहीं 
किया जा सकता; अगर सभा का कोई गैरसरकारी सदस्य 
सरकारी नौकरी करले तो उसकी जगह खाली हो जाती है | अगर 


७ 
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किसी सभा का कोई निर्वाचित सदस्य दूसरी सभा का सदस्य हो 
जाय तो पहली सभा में उसकी जगह खाली हो जाती है । अगर 
किसी ब्यक्ति का दोनों सभाओं में निवाचन हो जाय तो वह 
किसी सभा में सम्मिलित होने से पृई, लिखकर यह सूचित करेगा 
कि वह कोनसी सभा का सदस्य रहना चाहता है; ऐसा होने पर 
दूसरी सभा में उसकी जगह खाली हो जायगी। 





गवनर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा का हर एक सदस्य 
दोनों सभाओं में से क्रिसी एक सभा का सदस्य नामज़द किया 
जाता है; उसे दूसरी सभा में बेठने ओर बोलने का अधिकार 
रहता है, लेकिन वह दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता । 
इन सभाओं का संगठन जानने से पूव मुख्य मुख्य निवोचन 
नियम जान लेना आवश्यक है । 


निवचक संघ--निर्वाचन के सुभीते के लिये प्रत्येक प्रान्त, 
ज़िला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या क्षेत्रों में विभक्त किया 
गया है, प्रत्येक क्षेत्र के निवांचक समूह को निर्वाचक्र संघ कहते 
हैं । प्रत्येक निर्वाचक्त संघ अपनी ओर से प्रायः एक एक ( कहीं 
कहीं एक से अधिक ) प्रतिनिधी चुनता हे । 

भारतवष में दो प्रकार के निवाचक संघ हैं, साधारण और 
विशेष | व्यवस्थापक सभा या परिषदों (तथा कुछ स्थानों में 
म्युनिसिपेलिटियों और ज़िला-बोर्डां ) के लिये साधारण निर्वाचक 
संघ, जाति-गत निर्वाचक संधों में विभाजित किये गये हैं, जेसे 
मुसलमानों का निवोचक संघ, गरेर-मुसलमानों का निवाचक संघ, 
इत्यादि । भारतीय व्यवस्थापक सभा ( तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषदों के लिये ) जाति-गत निर्बाचक संघ, प्रायः नगरों ओर 
ग्रामों में विभक्त किये गये हैं, जेसे मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक 
संघ, मुसलमानों का नगर-निवोचक संघ, इत्यादि । 
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विशेष निवाचक संघों में ज़मीदार, विश्व विद्यालय, व्यापारी, 
खान, ३ ओर खेती, तथा उद्योग और वाणिज्य वाले नि्वा- 
चक होते हैं । 


कौन कौन व्यक्ति निर्वोचक नहीं हो सकते !--निम्न 
लिखित व्यक्ति निवाचक नहीं हो सकते :-- 


१--जो ब्रिटिश प्रजा न हों । 
[ देशी राज्यों के नरेश ओर प्रजा निर्वाचक हो सकते हैं। ] 


२--जो अदालत से पांगल ठहराये गये हों। 
३--जो इक्कीस व से कम आयु के हों । | 


[ बर्मा में अठारह वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति 
निर्वाचक हो सकते हैं । ] 


४--जिसे भारतीय दंड विधान के ६-अ्र परिच्छेद के अनुसार 
( सरकारी अफ़सर के विरुद्ध ) ऐसे अपराध में सज़ा दी 
गयी हो, जिसके लिये छः मास से अधिक दंड दिया जा 
सकता है । 
[ दण्डित होने के पांच वर्ष बाद वह व्यक्ति निर्वांचक 
हो सकता है । | 


४५--जो निर्वाचन-कमिश्नरों द्वारा निर्वाचन के समय धमकी 
या रिश्वत आंदि दूषित काय करने का अपराधी ठहराया 
गया हो । 
[ कुछ अ्रपराधों में उस समय से पांच वर्ष बाद, ओर 
कुछ में तीन वर्ष बाद ऐसा व्यक्ति निर्वाचक हो सकता है । ] 
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नोट--कोंसिल-युक्त गवनेर-जनरल को अधिकार है कि 
उपयक्त (४) और (४) में उल्लखित व्यक्तियों को उक्त 
अवधि से पूव भी निर्वाचक सूची में दर्ज करे जाने का 
आदेश कर सकता है। स्लियों को अब प्रायः सब प्रान्तों 
में मताधिकार हे। 


राज्य परिषद--राज्य परिषद्‌ में ६० सदस्य होते हैं; ३३ 
निवाचित, ओर सभापति को मिलाकर २७ गवनेर-जनरत 
द्वारा नामज़द्‌ । नामज़द सदस्यों में २० तक ( अधिक नहीं ) 
अधिकारियों में से हो सकते हैं। बरार प्रान्त का एक सदस्य 
निवाचित होता है, परन्तु यह प्रान्त क्वानूनन ब्रिटिश भारत में न 
होने से इसका निवाचित सदस्य सरकार द्वारा नामज़द कर दिया 
जाता है । अतः वास्तव में निवांचित सदस्य ३४, और ( सभापति 
को छोड़ कर ) नामज़द सदस्य २५ होते हैं । इनका विशेष व्योरा 
अगले प्र॒ष्ठ की तालिका से स्पष्ट होगा। 


राज्य परिषद्‌ का सभापति साधारणत: उसके सदस्यों द्वारा 
निर्वाचित होकर, गबनेर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 
परिषद के सदस्यों के नामों से पहले सम्मानाथ 'माननीय' 
( आनरेबल' ) शब्द लगाया जाता है | परिषद्‌ का निवांचन 
प्राय: प्रति पांचवें ब्ष होता है। गवनेर जनरल इस समय को 
आवश्यकतानुसार घटा बढ़ा सकता है । 


शेप भारतीय शासन 


शा दम न 
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# एक निर्वाचन में पञ्ञाब के मुसलिम निर्वाचकों को दो, ओर बिहार- 
डड़ीसा के रौर-मुसलिम निर्वाचकों को दो; और दूसरे निर्वाचन में पंजाब 
के मुसलिम निर्वाचकों को एक, ओर बिहार-उड़ीसा के ग़ैर-मुसलिम 
निर्वाचकों को तीन, प्रतिनिधी चुनने का श्रधिकार होता है । 


+ एक निर्वाचन में रोर-सुसल्िम और एक निर्वाचन में मुसलिम 
निर्वाचकों को बारो बारी से एक सदस्य चुनने का अ्रधिकार द्वे । 
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निवाचक की योग्यता--जिन व्यक्तियों में निर्वाचक्र होने 
की ( पहले बतलायी हुईं ) अयोग्यताएँ न हों, तथा जिनमें निम्र 
लिखित योग्यताएँ हों, वे ही निवांचक सूची में अपना नाम दजे 
करा सकते हैं* :-- 


१--जो निर्वाचन ज्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों, ओर 
२-( क ) जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य को ज़मीन हो, या 
( ख ) जो निर्धारित आय पर आय-कर देते हों, या 


(ग ) जो किसी व्यवस्थापक सभा या परिषद्‌ के सदस्य हीं, 
या रहे हों, या 


(घ ) जो किसी म्युनिसिपैलिटी या ज़िला-बोड के निधारित 
पदाधिकारी हों, या रहे हों, या 


(च ) जिन्हें किसी विश्व-विद्यालय की निधोरित योग्यता 
प्राप्त हो, या 


(छ ) जो किसी सहकारी बेंक के निर्धारित पदाधिकारी हों । 


(ज ) जिन्हें सरकार द्वारा शमशुल-उलमा या महामहो- 
पाध्याय की उपाधि मिली हो । 


नोट--किसी जाति-गत निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निवा 
चक होसकते हैं जो उसी जाति के हों, जिस जाति का वह निवां 








* जिन व्यक्तियों का नाम सरकार द्वारा रीयार की हुईं निर्वावक 
सूची में दर्ज होता है, उन्हें हो मत देने का अधिकार होता है 
ओरों को नहीं । 
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चक संघ है, जेसे मुसलमान निवाचक संघ से मुसलमान, और 
ग़ेर-मुसलमान निवाचक संव से ग़ेर-मुसलमान व्यक्ति निर्वाचक 
हो सकते हैं; दूसरे व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते । 


भिन्न भिन्न प्रान्तों में निवोचक की योग्यता प्राप्त करने के 
लिये आयकर या ज़मीन के लगान की सीमा 'अलग अलग हे । 
कुछ प्रांतों में मुसलमान निवाचकों के लिये आर्थिक योग्यता 
का परिमाण कल कम है | तथापि बड़े बड़े ज़मींदारों ओर पंजी 
वालों को हो निवाचन अधिकार दिया गया है; इनकी संख्या 
देश में बहुत कम है # 


सदस्य कौन होसकता है---राज्य परिषद्‌ के लिये वे ही 
व्यक्ति मेम्बरी के उम्मेदवार होसकते हैं या निवांचित या नामज़द 
किये जासकते हैं, जिनका नाम किसी निर्वाचक संघ की सूचो में 
दज हो, बशते कि-- 


“बे ऐसे वकील न हों, जो किसी न्यायालय द्वारा वकालत 
करने के अधिकार से वंचित कर दिये गये हों । 


[ यदि भारत सरकार या कोई प्रान्तीय सरकार चाहे 
तो ऐसे व्यक्ति को उम्मेद्वार होने का अधिकार देसकती है । ] 


२--वे ऐसे दिवालिये न हों, जो बरी न किये गये हों, अथोत्‌ 
जिनका पूरा भुगतान न हुआ हो । 


# सन्‌ १६३० ई० के निर्वाचन में राज्य परिषद के निर्वाचकों की 
संख्या समस्त ब्रिटिश भारतवषे में केवल ४०,५१३ थी । इस में से 
११,९०३ निवांचकों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। इन के 
अतिरिक्त कुछ निर्वाचक ऐसे थे जिन्हें मत देने का अवसर ही नहीं मिला, 
क्योंकि उनके निर्वाचक संघों से उम्मेदवार बिना विरोध चुनलिये गये । 
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-+उनकी आयु २५ वर्ष से कम न हो । 





४--बे ऐसे व्यक्ति न हों जिनको फ्रौजदारी अदालत द्वारा एक वर्ष 
से अधिक दंड, या देश-निकाला दिया जा चुका हो । 


[ दंड, समाप्त होने के पांच वर्ष बाद, ओर भारत 
सरकार चाहे तो पहले भी, एसे दोषी व्यक्ति उम्मेदवार हो 
सकते हैं । ] 

४--वे सरकारी नोकर न हों । 


जिन प्रान्तों की व्यवस्थापक परिषद अपने यहां प्रस्ताव पास 
करके स्त्रियों को सदस्यता का अधिकार देदें, उन प्रान्तों की स्त्रियां 
भारतीय व्यवस्थापक सभा की सदस्य हो सकती हैं# । राज्य परि 
इ द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास हो जाने पर , स्त्रियां राज्य परिषद्‌ को 
भी सदस्य हो सकती हैं । 


निर्वाचित और नामज़द सदस्यों को राजभक्ति की शपथ लेने 


फे बाद, राज्य परिषद्‌ फे काय में भाग लेने का अधिकार 
होता है 


भारताय व्यवस्थापक सभा-इस सभा के सदस्यों की 
कुछ संख्या १४३ है, इसमें ४० नामज़द हैं। नामज़द सदस्यों में 
२६ से अ्रधिक सरकारी नहीं होसकते । सदस्यों की कल संख्या 
घट बढ़ सकती है, ओर निवाचित तथा नामज़द सदस्यों का 
पररपर में अनुपात भी घट बढ़ सकता है, परन्तु कम से कम ४ 





क अब प्रायः सब प्रान्तों , की व्यवस्थापक परिषदों ने स्त्रियों को 
सदस्यता का अ्रधिकार देदिया है। 
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आफ. 





सदस्य निवाचित होने चाहियें ओर नामज़द सदस्यों में कम से कम 
एकतिहाई गरेर-सरकारी होने चाहियें। इनकां विशेष व्योरा नीचे 
दिया जाता है:-- 


निवाचित नामज़द 
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आल की 








व्यवस्थापक सभा की आयु दीन वष है, परन्तु गवनेर-जनरल 
को अधिकार हे कि वह इसका समय आवश्यकतानुसार घटा 
बढ़ा सके । 


जिस तरह ब्रिटिश पालिमेन्ट के मेम्बरों को एम. पी. 
( ९. 72, ) कहा जाता है, भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों 
को एम. एल. ए. ( 0/, ।,, ». ) का पद रहता है । यह “ मेम्बर 
लेजिस्लेटिव एसेम्बली ” का संक्षेप हे। इन्हें राज्य परिषद्‌ के 
सदस्यों की भांति माननीय ( आनरेबल' ) की पदवी नहीं दी जाती। 


निर्वांचक की योग्यता---जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने 
की अयोग्यताएँ न हों, ओर निम्न लिखित योग्यताएँ हों, वे भार- 
तीय व्यवस्थापक सभा के साधारण निर्वाचक संघ में निवोचक 
हो सकते हें :-- 


१--जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले 
हों, ओर 


२( क )--जो निधोरित या उससे श्रघिक मूल्य की ज़मीन के 
मालिक हों, या 


( ख )--जिनके अधिकार में निधारित यां उससे अधिक मूल्य 
की ज़मीन हो, या 


( ग )--जो ऐसे मकान के मालिक हों, या ऐसे मकान में रहते 
हों, जिसका वार्षिक ;किराया निधोरित रक्रम या उससे 
अ्रधिक हो, या 


( घ )--जो ऐसे शहरों में, जहां म्युनिसिपैलिटियों द्वारा दैसियत- 
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. कर लिया जाता है, निधोरित आय या उससे अधिक 
पर म्युनिसिपेलिटी को देसियत-कर देते हों, या 


( च )--जो भारत सरकार को आय-कर देते हों अर्थात्‌ 
जिनकी क्रषि को आय के अतिरिक्त, अन्य वार्षिक 
आय १००० रु० या इससे अधिक हो । 


नोट १--किसी जाति-गत निर्वाचक संघ से वे ही व्यक्ति 
निर्वाचक हो सकते हैं जो उस जाति के हों, जिस जाति का वह 
निवाचक संघ है । 


नोट २--भारतीय व्यवस्थापक सभा के निबराचक होने के 
लिए साम्पत्तिक योग्यता राज्य परिषद के निर्वांचक्नों की अपेक्षा 
कम रखी गयी है; ओर, यह योग्यता भिन्न भिन्न प्रान्तों में प्रथक 
प्रथक है । ह 

विशेष निवांचक संघों के बास्ते, ज़मींदारों ओर व्यापारियों 
के लिये, भिन्न भिन्न प्रान्तों के भिन्न भिन्न भागों में विविध माल- 
गुज़ारी या आय-कर देने से निवोाचक की योग्यता मानी जाती है। 


जो व्यक्ति भारतीय व्यवस्थापक सभा ( एवं राज्य परिषद ) 
के लिये किसी निर्वाचक संघ से खड़ा होना चाहता है, उसे ४००) 
जमानत के रूप में जमा करने होते हैं। यदि उसके निवाचक संघ 
के तमाम मतों में से, उसके पत्त में, आठवें हिस्से से कम आवें 
तो यह जमानत जप्त हो जाती है 


नवाचन नया का कुछ आलाचना->व्यप्रस्थापक 
मण्डल के सदस्यों के निवोचन में जनता के अधिकांश लोगों को 
मत देने का अधिकार नहीं होता । इसलिये इसकी सभाएं संपूर 
जनता की प्रतिनिधी नहीं कही जा सकतीं । राज्य परिषद के 
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विषय में पहिले लिखा जा चुका है। भारतीय व्यवस्थापक सभा की 
स्थिति उसको अपेक्षा कुछ अच्छी होने पर भी संतोषप्रद नहीं है।* 
ज़मीदारों को अलग प्रतिनिधी भेजने का अधिकार दिया गया है, 
परन्तु किसानों को ऐसा अधिकार ( प्रथक्‌ रूप से ) नहीं दिया 
गया । जाति विशेष के प्रथक्‌ निवाचन-अधिकार ने यहां हिन्दू 
मुसलमानों में बड़ा वेमनस्य बढ़ा दिया है । मुसज़मानों द्वारा चुने 
हुए प्रतिनिवी प्राय: हिन्दुओं के हितों की ओर ध्यान नहीं इते,और 
गेर-मुसलमान निर्वाचक संघों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से मुस- 
लमान बहुत अआशंकित रहते हैं | इस प्रकार राष्ट्र-निम्मोण काय 
में बड़ा त्रिन्न हो रहा है । पुन; मुसलमान अपने अधिकाधिक 
प्रतिनिधी रखे जाने का दावा करते जा रहे हैं। निदान, निर्वाचन 
नियम बहुत असंतोष-प्रद हें । 


सदस्य ओर सभापति--भारतीय गवस्थापक सभा को 
सदस्यता के नियम बेसे ही हैं, जेसे राज्य परिषद की सदस्यता के 
हैं, ओर ये हम पहले बता आये हैं । इस सभा के सभापति ओर 
उप--सभापति, सभा के ऐसे सदस्य होते हैं जिसे यह चनले, ओर 
गवनर-जनरल पसन्द करले । ये उस समय तक हा पदाधिकारो 
रहते हैं, जब तक वे इस सभा के सदस्य होते हैं । 


व्यवस्थापक मेडल का काये क्षेत्र--भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल ऐसी संस्था नहीं है जो स्त्रतन्त्रता-पूवक क्वानूतन बना सके । 
उसके अधिकारों की सीमा बहुत परिभित है। बह निम्न लिखित 

के सन्‌ १६३० के निर्वाचन में भारतीय व्यवस्थापक सभा के कुल 
निर्वाचकों की संख्या केवल १२, १२, १७२ थी। जिन निर्वाचक संधों में 
उंम्मेदवारों की संख्या, चुने, जाने वाले सदस्यों को निर्धारित संख्या से 
अधिक थी, उनके निर्वाचक ४,६८,४६१ थे, इनमें से १,२४,८९३ निर्वा- 
चकों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। 
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विषयों के सम्बन्ध में क्रानून बना या बदल सकता हेः--( क ) 
ब्रिटिश भारत के सब आदमियों, अदालतों, स्थानों ओर ऐसे 
विषयों के लिए जो प्रान्तीय नहीं हैं। ( ख ) देशी या भारत के 
बेदेशिक राज्यों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा और नौकरों के लिए। 
( ग ) सम्राट की भारतोय प्रजा के लिए, जो त्रिटिश भारत में 
या बाहर ( किसी भो देश में ) हो । 


जब तक पालिमेट के ऐक्ट से स्पष्टतया ऐसा अ्रधिकार प्राप्त 
न हो, भारतीय व्यवस्थापक मंडल ऐसा क़ानून नहीं बना सकता 
जो पालिमेंट के भारतवष की राज्य पद्धति सम्बन्धी किसी ऐक्ट 
या अधिकार, अथवा सम्राट्‌ के आदेश पर प्रभाव डाले, या उसे 
संशोधित करे । 


व्यवस्थापक मण्डल की कार्य पद्धति--व्यवस्थापक 
मंडल की दोनों सभाओं के अ्रधिवेशन साधारणतः दिन के ग्यारह 
से पांच बजे तक होते हैं । आरम्भ के, पहिल्ले घंटों में प्रभों के 
उत्तर दिये जाते हैं । सभाओं के अन्य काये के दो भाग होते हैं 
सरकारी और गेर-सरकारी । ग़ेर-सरकारी काम के लिए गवनर- 
जनरल द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर दिये जाते हैं, इनमें गेर-सर- 
कारी सदस्यों के प्रस्तावों पर ही बिचार होता है, अन्य दिनों में 
सरकारी काम होता है | सेक्र टरी विचारणीय विषयों की सूची 
के ९ 
तेयार करता है, उसी के अनुसार काय होता है, और सभापति 
की आज्ञा बिना, किसी नवीन विषय पर विचांर नहीं किया जाता। 


राज्य परिषद में १५, ओर उ्यवस्थापक सभा में २५ सदस्यों 
की उपस्थिति के बिना कार्यारम्भ नहीं हो सकता। सदस्यों के 
बैठने का क्रम सभापति निश्चय करता है । सभाओं को भाषा 
अंगरेज़ी रखी गयी है; सभापति अंगरेज़ी न जानने वाले सदस्य 
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को देशी भाषा में बोलने की अनुमति देसकता है। प्रत्येक सदस्य 
सभापति को सम्बोधन करके बोलता है ओर उसी के द्वारा प्रश्न 
कर सकता है! । जहां तक कोई सदस्य सभाओं के नियमों की 
अवहेलना न करे, उसे भाषण करने की स्वतन्त्रता है; और 
भाषण या मत देने के कारण, किसी सदस्य पर मुक्तदमा नहीं 
चलाया जा सकता | प्रत्येक विषय का निशणय सभापति को जोड़ 
कर सभा के सदस्यों के बहुमत से होता है; दोनों ओर समान 
मत होने से सभापति के मत से निपटारा हो जाता है। सभा में 
शान्ति रखना सभापति का कतंठ्य है । और, इसके लिए 
आवश्यकता होने पर वह किसी सदस्य का एक दिन, या एऋ 
वर्ष तक के लिए सभा में आना बन्द कर सकता है, अथवा 
अधिवेशन भी स्थगित कर सकता है | 


प्रश्चन--व्यवस्थापक मण्डल की सभाओं का कोई सदस्य 
निधोरित नियमों का पालन करते हुए साबवजनिक महत्व का 
प्रश्न पूछ सकता है| प्रश्न उनही विषयों के हो सकते हैं, जिनके 
सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं। जब एक प्रश्न 
का उत्तर मिल चुके तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिससे 
पूत्र प्रश्न के विषय के सम्बन्ध में अधिक प्रकाश पड़े । सभापति 
को अधिकार हे कि कुछ दशाओं में वह किसी प्रश्न, उसके अंश, 
या पूरक प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति न दे । किसी सरकारी 
विभाग के सदस्य से बद्दी प्रश्न किये जा सकते है,जिनसे सरकारी 
तौर पर उसका सम्बन्ध हो; ऐसे प्रश्न पूछे जाने को सूचना कम 
से कम दस दिन पहले देनो होती हे । 


प्रस्ताव---व्यवस्थापक मंडल के प्रस्ताव केवल सिफ़ारिश 
के रूप में होते हैं, वे भारत सरकार पर वाध्य नहों होते । इस 
संस्था में निम्न लिखित विषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं दो सकते:-- 
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ब्रिटिश सरकार, गवनेर-जनरल, या कोंसिल-युक्त गवनेर- 
जनरल का विदेशी राज्यों या भारत के देशी राज्यों से सम्बन्ध, 
देशी राज्यों का शासन, किसी देशी नरेश सम्बन्धी कोई विषय, 
ओर ऐसे विषय जो सम्राट्‌ के अधिकार-गत किसी स्थान की 
अदालत में पेश हों । 


निम्न लिखित विषयों के लिये गवनर-जनरल की पूव 
स्वीकृति बिना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जासकता:- 
धार्मिक विषय या रीतियां, जल, स्थल, या वायु सेना, विदेशी 
राज्यों या भारत के देशी राज्यों से सरकार का सम्बन्ध, प्रान्ताय 
विषय का नियंत्रण, प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌ का कोई क़ानून 
रद या संशोधन करना, गवनर-जनरल के बनाये किसी ऐक्ट 
या आड्डिनिंस को रद्द यां संशोधन करना । 


भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य परिषद में प्रस्ताव दो 
प्रकार के होते हैं, ( १) किसी आवश्यक विषय पर वादानुवाद 
करने के लिये सभा के साधारण काय को स्थगित करने के, और 
(२) भारत सरकार से किसी काय के करने की सिफ़ारिश के । 
पहिले प्रकार का प्रस्ताव,सभा के अधिवेशन में प्रश्नोत्तर बाद ही, 
सेक्र टरी को सूचना देकर, किया जासकता है । सभापति इस 
प्रस्ताव को पढ़कर सुना देता है। यदि किसी सदस्य को, प्रस्ताव 
करने की अनुमति देने में आपत्ति हो तो सभापति कहता है कि 
अनुमति देने के पक्त वाले सदस्य खड़े होजांय । यदि राज्य परि- 
षद्‌ में १५, व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्य खड़े हो जांय तो सभा- 
पति यह सूचित करदेता है कि अनुमति है, और ४ बजे या इससे 
पहले, प्रस्ताव पर विचार होगा | 


दूसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिये, प्रायः १५ दिन ओर कुछ 
द्शाओं में इससे अधिक समय पदले, सूचना देनी होती दे । 
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प्रस्ताव उपस्थित किया जासकता है या नहीं, इसका निणुय सभा- 
पति करता है। अधिवेशन से दो दिन पहले एक काराज़ पर १, 
२, ३, आदि संख्याएं लिखकर उसे कायालय में रखदिया जाता 
है । जिन सदस्यों के प्रस्ताव उउस्थित किये जा सकने का निर्णय 
सभापति द्वारा होजाता है, वे उन संख्याओं के सामने अपना 
नाम लिख देते है। तीसरे दिन काग़ज़ के उतने टुकड़े लेकर उन 
पर क्रमशः १, २, ३, आदि संख्याएं लिखी जाती हैं, ओर उन्हें 
एक बक्स में डाल दिया जाता है । इन प्रस्तावों पर विचार करने 
के लिये जो दिन नियत होते हैं, उन दिनों में जितने प्रस्ताव उप- 
स्थित हो सकने की सम्भावना हो, उतने काग़ज़ों को, एक आदमी 
बक्स में से बिना विचारे, एक एक करके, निकालता है । जिस 
क्रम से काग़ज़ निकलते हैं, उसी क्रम से, नाम एक सूचो में लिख 
दिये जाते हैं * | अधिवेशन में इस सूचो के क्रम के अनुसार ही 
प्रस्ताव उपस्थित किये जाते हैं। सभापति की आज्ञा बिना किसी 
अन्य प्रस्ताव पर विचार नहीं होता । 








लत >> जी जप 


सभापति की अनुमति से प्रस्तावक अपना प्रस्ताव अन्य 
सदस्य से उपस्थित करा सकता है, ओर वह चाहे तो उसे वापिस 
भी ले सकता है। प्रस्तावक के अनुपस्थित होने पर उसका प्रस्ताव 
रद सममभा जाता है। प्रस्ताव में संशोधन के लिए कोई सदस्य 
संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर इसके लिए भी साधारणत 
दो दिन पहले सूचना देनी पड़ती हे । 


कानन किस प्रकार बनते हैं !--ज़ब किसी सभा का 
कोई सदस्य किसी क़ानूनी मसविदे (बिल) को पेश करना चाहता 
है तो वह नियमानुसार उसकी सूचना देता है । यदि उसके पेश 


$£ नामों का कम निश्चय करने के इस ढंग को 'बेलट' पद्धति कहते हैं । 
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करने के लिये नियम के अनुसार, पहले ही गवननर--जनरल को 
अनमति लेने की आवश्यकता हो, तो वह मांगी जाती है । अनु 
मति मिलजाने पर, निश्चित किये हुए दिन मसविदा सभा में पेश 
किया जाता है। उस समय पूरे मसविदे के सिद्धांतों पर विचार 
होता हे । यदि आवश्यकता हो तो मसविदा साधारणतया उसी 
सभा की ( जिसका सदस्य मसविदा पेश करता हो ) या दोनों 
सभाओं की सिलेक्ट कमेटी # में विचाराथ भेजा जाता है । यह 
कमेटी उसके सम्बन्ध में संशोधन, परिवतेन, या परिवद्ध न 
आदि करके अपनी रिपोट देती है | पश्चात्‌ बिल के वाक्यांशों पर 
एक एक करके विचार किया जाता है और वे आवश्यक सुधार 
संहित पास किये जाते हैं । फिर सम्पूण मसविदा, स्वीकृत संशो 
धनों सहित, पास करन का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यह 
प्रस्ताव पास होजाने पर मसविदा दूसरी सभा में भेजा जाता है । 
वहां पर फिर इसी क्रम के अनुसार विचार होता है । यदि मस- 
विदा यहां बिना संशोधन के पास होजाय तो उसे गवनर-जनरल 
की स्वीऊति के लिये भेज दिया जाता है । और, स्वीकृति मिल 
जाने पर वह क़ानून बन जाता है । अगर मसविदा दूसरी सभा में 
संशोधनों सहित पास हो तो उसे इस निवेदन सहित लोटाया 
जाता है कि पहली सभा उन संशोधनों पर सहमत होजाय । 

# इस में सरकार का क़ानन-सदु॒स्य, मसविदे से सम्बन्ध रखने वाले 
विभाग का सदस्य, मसविदे को पेश करने वाला तथा तीन या अधिक 
अन्य सदस्य होते हैं । 

हिन्दू ओर मुसलमानों के धार्मिक विचारों से सम्बन्ध रखने वाले 
क़ानुनों के मसविदों पर विचार करने के लिए दो प्रथक्‌ एथक्‌ स्थायी 
समितियां हैं। इन समितियों में, अ्रधिकांश में उस उस जाति के ही 
सुधारक तथा कट्टर सदस्य होते हैं। उनके अ्रतिरिक्त इन में उस उस 
जाति के क़ानूनी विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाते हैं । 
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संशोधनों पर फिर वही कारवाई, सूचना देने विचार करने 
रवीकृति या अस्वीकृति का समाचार भेजने आदि की, कोजाती है 
अगर अन्त में मसबिदा इस सूचना से लोटाया जाय कि 
दूसरी सभा ऐसे संशोधनों पर अनरोध करती है, जिन्हें पहली 
सभा मानने को तेयार नहीं है तो वह सभा चाहे तो, ( १) मस- 
विदे को रोक दे, या (२) अपने सहमत न होने की रिपोर्ट 
गवनर-जनरल के पास छः मास तक भेजदे | दूसरी परिस्थिति में 
मसविदा ओर संशोधन दोनों सभाओं के ऐसे संयुक्त अधिवेशन 
में पेश होते हैं जो गवनर-ज़नरल अपनी इच्छानसार करे । इस 
का अध्यक्ष राज्य परिषद का सभापति होता है । मसबिदे और 
विचारणीय संशोधनों पर विचार या बादानवाद होता है; जिन 
संशोधनों के पक्त में बहुमत होता है, वे स्वीकृत सममभे जाते हैं । 
इस प्रकार मसविदा, स्वीकृत संशोधनों सहित पास होता है और 

यह मसविदा दोनों सभाओं से पास हुआ सममा जाता है । 


राज्य परिषद्‌ से हानि--राज्य परिषद्‌ ने समय समय 
पर भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीहत क़ानूनी मसबविदे 
अस्वीकार कर दिये, तथा, ऐसे प्रस्ताव पास कर दिये जिनसे 
भारतीय व्यवस्थापक सभा का घोर विरोध था | भारतीय 
व्यवस्थापक सभा राज्य परिषद की अपेक्षा, कहीं अधिक निर्वा- 
चकों की प्रतिनिधि सभा है । इस लिये राज्य परिषद का उक्त 
काय सब साधारण के हितों का घातक है । यद्यपि राज्य परिषद्‌ 
में निवाचित सदस्यों का बहुमत है, वास्तव में इसके अधिकांश 
सदस्य ऐसे व्यक्ति होते है, जो लोकमत की परवाह नहीं करते। 
ऐसा होना स्वाभाविक ही है, कारण कि उनके चुनने वाले प्राय 
रईस, ज़मीदार, धनी, जागीरदार आदि हैं, और, बे प्रायः ऐसे 
ही आदमी को चुनते हैं जो सरकार की ओर भ्कुकने वाले हों। 


धरे भारतीय शासन 





#/5औ६.+ ७२/४७/७८६८ ४ / 5 /७/ ४७/७ /६ /७-/४७./७./७./६. /७/७ /७४ /४ /*. /5४./ ६ /६ /६/४ /६ /5७///६./ ६./९.७./अऔऋ# / * ७ 
अ्ी्ि-्------+--_जज_+_-_---_--++ पहन ब_+_+__+++__+++_++भ/मतिज_-+++< 


अधिकारी न परिषद्‌ की आड़ में अपनी मनमानी कारवाई 
कर सकते हैं | इस प्रकार इससे होने वाली हानि स्पष्ट हे । 


गवनर-जनरल के व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार-- 
गवनर-जनरल को यह अधिकार है कि वह राज्य परिषद्‌ के 
सदस्यों में से किसी को सभापति नियुक्त करदे, अथवा खास 
हालतों में, किसी दूसरे सज्जन को सभापति का काये करने के 
लिये नियत करे । वह राज्य परिषद्‌ तथा भारतीय व्यवस्थापक 
सभा के सन्मुख भाषण कर सकता है, ओर इस काम के लिये 
उक्त सभाओं का अधिवेशन करा सकता है| कई विषयों के मस- 
विदे उसकी अनुमति बिना, क्रिसी सभा में पेश नहीं हो सकते । 
जिन प्रस्तावों के उपस्थित किये जाने के लिये, उसको अनुमति 
की आवश्यकता नहीं है, उनमें से भी किसी प्रस्ताव या उसके 
किसी अंश का उपस्थित किया जाना वह इस आधार पर अख्वी- 
कार कर सकता है कि उसके उपस्थित किये जाने से सावेजनिक 
हित को हानि पहुंचेगी । दोनों सभाओं में पास होने पर भी मस- 
विदा उसकी स्वीकृति बिना क़ानून नहीं बनता | उसे यह अधि- 
कार है कि वह दोनों सभाओं से पास हुए मसविदे को स्वोकार 
करे, अस्वोकार करे, या सम्राट की स्वीकृति के लिये रख छोड़े । 
अन्तिम दशा में मसबिदे पर सम्राट की स्वीकृति मिलने से ही, 
वह क़ानून बन ससता है। 


जब कोई सभा किसी क़ानून के मसविदे के उपस्धित किये 
जाने को अनुमति न दे, या उसे गवनेर-जनरल की इच्छानुसार 
पास न करे तो यदि गवनेर-जनरल चाहे तो उसे यह तसदीक़ 
करने का अधिकार है कि देश को शान्ति, सुरक्ता या हित की 
दृष्टि से इस मसविदे का पास होना आवश्यक है। उसके ऐसा 
तसदोक़ कर देने पर, वह मसविदा क़ानून बन जाता है, चाहे 


भारतीय व्यवस्थापक मंडल ३ 
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कोई सभा उसे स्वीकार न करे | ऐसा हर एक क़ानून गवनेर- 
जनरल का बनाया हुआ सूचित किया जाता है और, पार्लिमेंट की 
दोनों सभाओं के सामने पेश होता है ओर, जब तक सम्राट्‌ की 
स्त्रीकृति न मिले वह व्यवहार में न्दीं लाया जाता । जब गवनेर- 
जनरल यह समझे कि उक्त क़ानून को व्यवहार में लाने को 

त्यन्त ही आवश्यकता है तो उसके ऐसा आदेश करने पर, वह 
अमल में आजाता है; केवल यह शत है कि सम्राट ऐसे क्रानून 
को नामंजूर कर सकता है। गवनर-जनरल को यह भी अधिकार 
है कि सूचना देकर ओर यह तसदीक़ करके कि यह मसविदा देश 
की रक्षा, शान्ति या हित के विरुद्ध है, किसी ऐसे मसविदे के 
सम्बन्ध में होने वाली कारवबाई को रोकदे जो किसी सभा में पेश 
हो चुका हो, या होने वाला हो । 


भारतीय आय व्यय का विचार--- भारत सरकार के 
अनुमानित आय व्यय का विवरण ( बजट” ) प्रति वष भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल के सामने रखा जाता है। गवनर--जनरल की 
सिफ़ारिश बिना, किसी काम में रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं 
किया जा सकता । विशेषतया निम्न लिखित व्यय की मद्दों के लिये 
कोंसिल-युक्त गवनर-जनरल के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के मत 
( वोट ) के लिये नहीं रखे जाते, न सालाना विवरण के समय 
कोई सभा उन पर वादानुवाद कर सकती है, जब तक गवनेर- 
जनरल इसके लिए आज्ञा न देदेः-- 





(१) ऋण का सूद । ( २) ऐसा खस्नव जिसकी रकम 
क़ानून से निधोरित हो । ( ३ ) उन लोगों की वेतन ओर भत्ते या 
पंनशन जो सम्राट द्वारा, या सम्राद की स्वीकृति से नियुक्त किये 
गये हों । चीक कमिश्नरों या जुडिशल कमिश्नरों की वेतन । ( ४ ) 
वह रक्रम जो सम्राट को देशी राज्यों सम्बन्धो काय के खच के 


भ््छु भारतीय शांसन 
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उपलक्त में दीजाने वाली हो । ( ४ ) किसी प्रान्त के 'प्रथक किये 
हुए! ( एक्सक्लूडेड ) क्षेत्रों के शासन सम्बन्धी स्च |# (६) 
ऐसी रक्रम जो गवनर-जनरल उन कार्यों में ख़च करे जिन्हें उस 
को अपनी मर्जी से करना आवश्यक हो । (७) वह ख़च जिसे 
कोंसिल-युक्त गवनेर-जनरल ने (क) धार्मिक, ( ख ) राजनेतिक 
या ( ग) रक्षा अथांत सेना सम्बन्धी ठहराया हो । 

इन मद्दों की छोड़कर व्यय के अन्य बिषयों के ख्नच' के लिये 
कोंसिल-युक्त गवनर-जनरल के अन्य प्रस्ताव भारतीय व्यवस्था- 
पक सभा के मत के वास्ते, मांग के सखरूप में रखे जाते हैं ।] 
सभा को अ्रधिकार है कि वह किसी मांग को खीकार करे, यां 
न वबरे, अथवा घटाकर स्वीकार करे, परन्तु कोंसिल-युक्त गबनेर 
जन एल सभा के ऐसे निश्चय को रद्द करसकता है। विशेष दशाओं 
में । बनर-जनरल ऐसे खच के लिये स्वीकृति दे सकता हे जो 
उस $ सम्मति में देश की रक्षा या शान्ति के लिये आवश्यक हो। 

गवनेर-जनरल के विविध अधिकारों के होते हुए, वास्तव में 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों का कुछ महत्व नहीं है । 





*£ पृथक किये हुए ज्ेत्रों के सम्बन्ध में, आगे 'प्रान्तीय सरकार! 
शीर्षक वाले, ञ्राठवें परिच्छेद में लिखा गया है । 

। बजट राज्य परिषद्‌ में भी पेश होता है, पर उसे घटाने या किसी 
मांग को अ्रस्वीकार करने आदि का अधिकार केवल भारतीय व्यवस्थापक 
सभा को ही है । राज्य-परिषद अ्रपने प्रस्ताव श्रादि से, सरकार की आ्िक 
नीति या साधनों की आलोचना कर सकती है, श्रोर किसी कर के प्रस्ताव 
को संशोधित, या रद कर सकती है। व्यवस्थापक सभा से करों के प्रस्ताव 
बाक़ायदा अस्ताव के रूप में आगे हैं, उनका दोनों सभाओं से पास होना 
जरूरी है । यद्यपि राज्य-परिषद्‌ रुपये सम्बन्धी किसी भ्रस्ताव को प्रारम्भ 
नहीं कर सकती, परन्तु उसके वादानुवाद ओर निपटारे में भाग ले सकती है। 


४ _ 5. 
छदा फश्रच्छदू्‌ 
८ कु | आर 
संधीय रेलवे विभाग 
[ भारतीय संघ के सम्बन्ध में, दूसरे खण्ड में लिखा जायगा। संघ 

की स्थापना में अभी विल्म्ब है, तथापि संघीय रेलवे अथारिटो सम्बन्धी 
कार्य आरंभ हो गया है। हां, यह संस्था पूर्ण रूप से तो संघ स्थापना 
के बाद ही काये करने लगेगी । इस परिच्छेद में जहां संघ”, ( या “संघ 
सरकार! ) अथवा “संघीय व्यवस्थापक मण्डल” शब्द का प्रयोग हुअ्प है, 


वहां वर्तमान अवस्था में क्रमशः केन्द्रीय सरकार ओर भारतीय व्य श्था- 
पक मण्डल का आशय लिया जाना चाहिये । ] 


जे व ( थ्‌ ९ ० ३ 

रलवे विभाग या 'अथारेटा -सन १६३५ ई० के बिधान 
से पूब, रेलवे विभाग पर भारत सरकार और भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल का नियंत्रण था; जेसा कि पहले कहा गया है, भारत सरकार 
का एक सदस्य इस विभाग का काय सम्पांदन करता था । उक्त 
विधान के अनुसार इस विभाग के काय के लिये स्वतन्त्र व्यवस्था 
की गयी है । अब यह काय 'संघोय रेलवे अथारिटी”ः नामक 
संस्था करती है । “अथारिटी' कहने से इसी संस्था का बोध होताहे। 


“अथारिटी' का संगठन--अथारिटी का कार्य भारतवर्ष 
में रेलें बनाना ओर उन्हें जारो रखना है । इसके सात सदस्य 
होते हैं । इनकी नियुक्ति गननेर-जनरल करता है। इन में से कम 
से कम तीन सदस्य और (एक) सभापति की नियुक्ति वह अपनी 
मर्जी से करता है। कोई व्यक्ति अथारिटी का सदस्य बनने या 
नियुक्त होने के योग्य नहीं होता :--. 


भ६ भारतीय शासन 





जलन, 


(क) जब तक उसे वाणिज्य, उद्योग धन्धे, कृषि, राजस्व, या 
शाप्तन का अनुभव न हो, या 


(ख) अगर वह पिछले छः मास में (१) संघीय या प्रांतीय 
खडक स्थ ७ ९ः में 
व्यवस्थापक मंडल का सदस्य या (२) भारतवष में सम्राट का 
नोकर या रेलवे अधिकारी रहा हो । 


अथारिटी के प्रथम बार सदस्य बनने वाले व्यक्तियों में से 
तीन की नियुक्ति तीन तीन साल के लिये होती है । इस अवधि 
के समाप्त होजाने के बाद ये सदस्य पुनः तीन या पांच साल के 
लिये नियुक्त होसकते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य सदस्यों की 
नियुक्ति पांच वष के लिये होती है, और वे पुन: अधिक से अधिक 
पांच व के लिये नियुक्त किये जासकते हैं । यदि गवनर-जनरल 
को यह प्रतीत हो कि कोई सदस्य अपना कार्य करते रहने के 
योग्य नहीं हैं, तो वह अपने व्यक्तिगत निणेय के अनुसार उसे 
उसके पदसे प्रथक्‌ कर सकता है । गवनर-जनरल अथारिटी 
के सदस्यों की अस्थायी नियुक्ति के नियम बना सकता है । 


अथारिटी के सदस्य को गवनर-जनरल द्वारा निश्चित किया 
हुआ वेतन और भत्ता मिलता है, यह उसके कायकाल में घटाया 
नहीं जासकता । 


अथारिटी का सब काये उसके उन सदस्यों के बहुमत के 
अनुसार होता है, जो उसकी मीटिंग में उपश्थित हों, ओर उसमें 
मत दें। जब किसी विषय के पक्त ओर विपक्ष में समान मत हों 
तो सभापति को दूसरा अथात्‌ निर्णायक मत देने का अधिकार 
होता हे । 


गवनर-जनरर का सम्बन्ध--श्रथारिटी के सदस्यों को 


संघीय रेलवे विभाग भर 


नी ओिकनीी+जन 
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"किन डनन * 








नियुक्त करने की बात पहले की जाचुकी है, उसके अतिरिक्त, गब- 
नेर-जनरल अपने प्रतिनिधि-रूप से एक या अधिक व्यक्तियों को 
अथारिटी” की सभा में भेज सकता है, ये उसमें भाषण देसकते 
हैं, परन्तु मत नहीं देसकते । रेलवे प्रबन्ध सम्बन्धी प्रधान कमे 
चारी 'चीफ़ रेलवे कमिश्नर! कहलाता है । इसकी नियुक्ति गवनेर- 
जनरल, 'अथारिटी' की सलाह लेकर अपनी मर्जी से करता है। 
इसे समय समय पर परामश देंने के लिये एक आथिक कमिश्नर 
गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त होता है | इन दोनों अधिकारियों को 
अथारिटी की सभा में उपस्थित होने का अधिकार होता है। 
गवनेर-जनरल “अथारिटी' से परामश करके, अपनी मर्जी से 
रेलवे कम्पियों के डायरेक्टर ओर डिप्टी-डायरेक्टरों की नियुक्ति 
करता है, तथा ऐसे नियम बनाता है, जिनसे अथारिटी और संघ 
सरकार के पारस्परिक व्यवहार सम्बन्धी कार्यों का सुविधा-पू्वक 
संचालन हो । 
अथारिटी की नीति और उसे दोजाने वाली हि दायतें-- 

विधान के अनुसार यह आवश्यक है कि अथारिटी' अपना सारा 
काम व्यापारिक नीति से, कृषि व्यापार उद्योग धन्धों एवं साव- 
जनिक हित के लिये करे; वह अपनी आय से ही अपना ख्च 
चलाने की व्यवस्था करें, तथा इस सम्बन्ध की नीति-विषयक 
बातों में संघ सरकार द्वारा दी हुई हिदायतों का ध्यान रखे । 
अथारिटी” को सोंपे हुए विषयों में गवनेर-जनरल का विशेष 
उत्तरदायित्व माना जाता है; वह अपनी मर्जी से इसे आवश्यक 
हिंदायतें देसकता है, ओर इसे उनका पालन करना होता हे । 


रेल की आय व्यय--श्रथारिटी का एक कीष होता हे | 
उसे 'रेलवे फ़ंड कद्दते हैं। इसमें रेलों से होने वाली सब अआय 
जमा होती है, ओर इसी में से रेलों के सम्बन्ध का सब ख़चे 
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होता है । जिस रुपये की तत्काल आवश्यकता नहीं होती, वह 
रिज़बे बेंक में जमा कर दिया जाता है। बचत का रुपया संघ 
ओर अथारिटी में निधारित योजना के अनुसार विभक्त किया 
जाता है। यह योजना संघ सरकार द्वारा समय समय पर बनायी 
ओर संशोधित की जाती दहै। अथारिटी को आवश्यकता होने पर 
रुपया संघ देता है, ऐसी रकम संघ के ख़्चे में गिनी जाती है। 
अथारिटी के आय व्यय के हिसाब की जांच भारतवष का आडडि 

र-जनरल या उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति करता है । 


रठल भाड़ा कमेटी-यह कमेटी समय समय पर गवनर- 
जनरल द्वारा नियुक्त होती है । यह अथारिटी को किराए भाड़े 
सम्बन्धी उन बातों में परामशं देती है, जिनके विषय में यात्रियों 
तथा माल भेजने वालों का अथारिटी से विरोध हो, ओर जिन्हें 
गवनर--जनरल इस कमेटी के सामने रखे । 


किसी रेलवे का किराया भाड़ा नियमित करने के सम्बन्ध में 
कोई क़ानून का मसविदा या संशोधन संघोय व्यवस्थापक मंडल 
की किसी सभा में गवनर-जनरल की सिफ़ारिश बिना उपस्थित 
नहीं किया जाता । 


रेलवे विभाग ओर देशी राज्यों का पारस्परिक व्यव- 
हार--अ्रथारिटी ब्रिटिश भारत तथा संघान्तरित देशी राज्यों# 
के लिये तो रेलें बनाएगी ही, गवनर-जनरल का आदेश होने पर उन 
देशी राज्यों में भी रेल बनाने आदि का काय करेगी जो संघान्तरित 
न हों । अथारिटी, ओर संघान्तरित देशी राज्यों का कतेव्य है कि 





# देशी राज्यों के संवान्तरित होने के सम्बन्ध में, आगे इस पुस्तक 
के दूसरे खण्ड में लिखा गया है । 


संघीय रेलवे विभाग घर 


ता तजली, 














अपनी अपनी रेलों से माल उतारने या चढ़ाने तथा गुज़रने देने 
एवं किराए आदि के सम्बन्ध में एक दूसरे को ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करें कि भिन्न भिन्न रेलवे लाइनों में किसी अनुचित रिया- 
यत के कारण भेद भाव न रहे; एवं उनमें अनुचित या हानिकर 
प्रतियोगिता न हो | 


रलवे न्यायालय---संघ या देशी राज्यों की एक दूसरे के 
विरुद्ध की हुईं, उपयक्त विषय को शिकायतों का विचार रेलवे 
न्यायालय ( ट्ब्यूनल ) में होता है । कहीं रेल बनायी जाय या 
नहीं, इस विषय में भी इसी न्यायालय का निर्णय मान्य होता है 
हां, गवनर-जनरल रक्षा सम्बन्धी कारणों से उक्त निएय को रद्द 
कर सकता हे | यह न्यायालय अथारिटी के द्वारा की जाने वाली 
किसी की हानि-पूर्ति आदि का विचार करता है । इसके फ़ेसलों 
के क्वानूनी प्रसंगों की अपील संघीय न्यायालय में हो सकती है । 
इस न्यायालय को फ़रोस आदि से जो आय होती है, उसका 
रुपया संघ को मित्रता है. जो इसके प्रबन्ध आदि के लिये सब 
आवश्यक ख़चे करता है । 


इस न्यायालय में एक सभापति ओर दो अन्य सदस्य होतें 
हैं। इनका चुनाव गवनर-जनरल अपनी मर्जी से करता है; 
ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें रेलों के प्रबन्ध और काये का अनुभव 
हो। सभापति इसको काय पद्धति तथा फ़ास आदि के नियम, 
गवनेर-जनरल की स्वीकृत से बनाता हे । 


नवीन व्यवस्था पर विचार---यद्यपि सन १६२४-२६ ई० 
से रेलवे बजट, हर साल साधारण बजट से अलग उपस्थित 
किया जाता है, तथापि श्रभीतक रेलवे विभाग सम्बन्धी विविध 
बातों पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता रहा दे । रेलों से होने बाली 
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आय व्यय पर अब तक भारतीय व्यवस्थापक मंडल में वांदा- 
नवाद होता था, तथा उसी प्रसंग में विविध प्रश्नोत्तर होते थे 
रेलवे कमचारियों के वेतन, तथा उनके एवं यात्रियों के कष्ट और 
असुविधाओं और स्वदेशी विदेशी तथा कच्चे ओर तैयार माल 
की ढुलाई की दरों आदि के सम्बन्ध में विचार होता था । 
इस प्रकार रेलों के प्रबन्ध ओर व्यवस्थ। पर जनता के प्रतिनि 
धियों का प्रभाव पड़ता था, ओर इससे उसमें कभी कभी थोड़ा 
बहुत सुधार भी होता था। अब नवीन व्यवस्था के अनुसार संघीय 
रेलवे विभाग अथात्‌ अथारिटी' सरकार के अन्य विभागों से 
प्रथक और स्व॒तन्त्र होजाने के कारण, उस पर केन्द्रीय व्यवस्था- 
पक मंडल का कुछ नियंत्रण न रहेगा । रेलों के संचालन ओर 
प्रबन्ध आदि से सम्बन्ध रखने वाली बहुतसी बातें प्रकाश में 
नहीं आएंगी, वे गुप्त रहस्य बनी रहेंगी, इससे उनके दोष दूर 
होने की सम्भावना स्वभावतः कम होजायगी। “अथारिटी' के 
सदस्य प्रायः गवनर-जनरल के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। निदान 
सावजनिक नियंत्रण ओर निरीक्षण की दृष्टि से रेलवे विभाग 
सम्बन्धी नवीन व्यवस्था पहले की अपेक्षा कुछ सुधरी हुई होने 
के बजाय, अधिक असन्तोषप्रद प्रतीत होती है । 





न 


सातव'त फरिच्छेद 
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जब बक 


बैंक की स्थापना और स्वरूप-_नवीन विधान पूरी तरह 
अमल में आने अथांत्‌ संघ स्थापित किये जाने से पूव यहां 
अनन्‍्यान्य बातों में रिजब बक की स्थापना बहुत आवश्यक मानी 
गयी है । पहिले पहल सरकार ने इस विषय का मसविदा, मुद्रा 
कमीशन को सिफ़ारिश के अनुसार, जनवरी सन्‌ १६२७ ३० में 
भारतोय व्यवस्थापक सभा के सामने उपस्थित कियाथा | सरकार 
इस बक को शेयरहोल्डर अथात्‌ हिस्सेदारों का बंक बनाना चाहतो 
थो, जिसकी कारबाई पर भारतीय ठयवस्थापक सभा और लोक- 
मत का प्रभाव न पड़े । परन्तु रार-सरकारी सदस्यों का मत था 
कि इसे स्टेट बक (राजकीय बंक) बनाया जाय, क्योंकि हिस्सेदारों 
का बक होने से उस पर विदेशी पजोपतियों, तथा कुछ भारतीय 
पजीपतियों का ही नियंत्रण रहेगा । इस सम्बन्ध में सरकारी 
ओर गेरसरकारी सदस्यों का प्रबल मत-भेद देख कर, सरकार 
ने बक सम्बन्धी कानून के मसविदे को वापिस ले लिया; ओर, 
ब्रिटिश अधिकारियों से परामश करके जनवरी सन्‌ १६२८में नया 
मसविदा उपस्थित किया । मूलबात में यह मसविदा पहले मसबविदे 
के समान ही था, अर्थात यह बैंक को स्टेट बेक न बनाकर उसे 
हिस्सेदारों का ही बंक बनाने के विषय में था । इसमें ऐसी 
कोई शते नहीं थी कि बेंक के शेयरों (हिस्सों ) में से 
कम से कम एक निर्धारित भाग भारतोयों का हो अथवा, 
डायरेक्टरों में से एक निश्चित संख्या भारतीयों की हो । इस 
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के विपरीत इसमें इस बात को स्पष्ट व्यवस्था कीगया थी कि कंन्द्रीय 
या प्रान्तीय किसी व्यवस्थापक सभा का कोई सदस्य इस बेंक 
का डायरेक्टर न बन सके | यह मसविदा भी केन्द्रीय व्यवस्थापक 
सभा के सदस्यों तथा भारतीय लोक मत को संतुष्ट न कर सका, 
और वापिस लिया गया। 


अन्ततः सन्‌ १६३४ ३० में यहां रिज्ञब बक की स्थापना के 
लिये क्रानून बनाया गया। यह बेंक उसी ढंग का है, जैसा सरकार 
चाहती थी; अथात्‌ यह स्टेट बेक न होकर शेयर-होल्डरों का 
बेक है । 


बैंक का कार्य-- यह बेंक विशेषतया निम्न लिखित काय 
करता है:- आवश्यकतानुसार नोट जारी करना, सरकार का लेन 
देन सम्बन्धी काय करते हुए ब्रिटिश भारत की आर्थिक स्थिरता 
बनाये रखना, मुद्रा ओर साख सम्बन्धों नोति निर्धारित करना । 
यह ' बेकों का बेंक ! है, अथांत्‌ इसमें अन्य बेकों का रुपया 
जमा रहता है जिससे आवश्यकता उपस्थित होने पर यह उनकी 
सहायता करसकें, ओर देश में आर्थिक संकट न होने पाये। 
अब सरकार का सुद्रा विभाग प्रथक नहीं है, उसका काम यही 
बेंक करता है। इंगलेंड आदि देशों में सरकार को जो रुपया 
भेजना होता है, वह भी इसी बंक के द्वारा भेजा जाता है । 


इस बेंक का कृषि-साख सम्बन्धी एक विशेष विभाग रहेगा 
इसमें कषि-साख के कुछ विशेषज्ञ रहेंगे, ये इस विषय की आव- 
श्यक जानकारी प्राप्त करेंगे, और गवनर-जनरल, गवनरों, ओर 
प्रान्तीय सहकारी बेंकों के अधिकारियों तथा महाजनी सम्बन्धों 
अन्य संस्थाओं को आवश्यक परामर्श ओर सहायता देंगे। 


विधान में यह व्यवस्था को गयी है कि किसी ऐसे क्रानून का 


रिज़ब बेंक ६३ 


मसविदा या कोई ऐसा संशोधन गवनर-जनरल की पूब स्वीकृति 
बिना संघीय व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा में उपस्थित नहीं 
किया जा सकेगा, जिसका सम्बन्ध संघ के मुद्रा या टकसाल से 
या रिज़ब बेक के संगठन ओर कार्यों से हो । 


बैंक के हिस्सेदार, कार्यालय आदि-बेंक की हिस्सा- 
पजी पांच करोड़ रुपये है । एक एक हिस्सा सो सौ रुपये का है 
पांच हिस्से लेने वाले को एक मत का अधिकार होता है, ओर 
एक हिस्सेदार के अधिक से अधिक दस मत होसकते हैं । हिस्से 
दारों के लिये भारतबष ओर बर्मा को पांच ज्षेत्रों में विभक्त किया 
गया है, जिनके केन्द्रीय स्थान बम्बई, कलकत्ता, देहली, मद॒रास 
ओर रंगून हैं । इन पांच स्थानों में रिज़ब बेंकर के कार्यालय हैं 
प्रत्येक कार्यालय में उस के क्षेत्र के हिस्सेदारों का रजिस्टर रहता 
है। इसके अतिरिक्त बेंक की एक शाखा लन्दन में खोली गयो है। 
भारतवष के उपयक्त पांच स्थानों, तथा विदेशों में लन्दन के अति 
रिक्त किसी अन्य स्थान में इस बेंक की शाखा या एजंसी गवनेर- 
जनरल की पूव स्त्रीकृति से ही स्थापित की जासकती है । 


सेंट्ल बोडे, और गवनर-जनरल के अधिकार-- बेंक 
का निरीक्षण और संचालन सेंटल बोडे! नामक कमेटी द्वारा होता 
है। इसमें निम्न लिखित डायरेक्टर होते हैं। (क) एक गवनेर 
ओर दो डिप्टोटावनर। इनकी नियुक्ति बोड की सिफ़ारिश 
होने पर गवनेर-जनरल करता दै। ये अधिक से अधिक पांच 
बषे तक अपने पद पर रहते हैं । ( ख ) चार डायरेक्टर जिन्हें 
गवनेर-जनरल नामज़द करता है, ओर, ( ग) आठ डायरेक्टर 
जो भिन्न भिन्न चेत्रों के हिस्सेदारों द्वारा इस हिसाब से चुने जाते 
हैं:--बम्बई २, कलकत्ता २, देहली २, मदरास १, ओर रंगून १। 
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बोड के गवनर ओर डिप्टी--गवनर के वेतन भत्ते और 
काय काल का निश्चय गवनर-जनरल करता है । हिस्सेदारों का 
प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्वोक्त आठ डायरेक्टरों को प्रथम बार 
गवनर-जनरल नामज़द करता है| इनमें से दो दो का निवांचन 
पीछे प्रतिवष निधारित रीति से होता रहेगा, जब तक कि आडठों 
नामज़द डायरेक्टरों की जगह निवाचित डायरेक्टर न होजांय । 


आवश्यकता होने पर गवनर-जनरल संटल बोडे को तोड़कर 
उसके सम्बन्ध में उचित कारवाई कर सकता है, तथा बेक का 
हिसाब चुकता करके उसे बन्द कर सकता है। 


लोकल बॉड---बम्बई, कलकत्ता, देहली, मद्रास ओर 
रंगून में से प्रत्येक स्थान में एक एक लोकल बोड स्थानीय कार्य 
सम्पादन करने के लिये रहता है । इस बोड के सदस्यों में से पांच 
उस क्षेत्र के हिस्सेदारों में से, उनके द्वारा ही निर्वाचित होतेहैं,और 
कम से कम तीन सदस्य उस ज्षेत्र के हिस्सेदारों में से सटल बोड 
द्वारा नामजद होते है 


विशेष वक्तव्य--रिजब बेंक के संगठन में भारतीय हितों 
को सुरक्षित रखने तथा उस पर भारतीयों का नियंत्रण रहने की 
व्यवस्था नहीं की गयो है | हिस्सेदारों या डायरेक्टरों के सम्बन्ध 
में ऐसा नियम नहीं है कि उनमें से अधिकांश भारतीय ही होसके। 
डायरेक्टर, आरम्भ में तो सभी गवनर-जनरल द्वारा नामज़द 
हैं। प्रतिवष दो दो के हिसाब से चुने जाकर चार वष बाद 
आठ डायरेक्टर शेयर होल्डरों द्वारा निबाचित होंगे, इनमें कुछ 
अंगरेज आदि रहेंगे ही । इनके अतिरिक्त चार डायरेक्टर तो चार 
वष बाद भी नामज़द ही होंगे। इससे स्पष्ट है कि भारतीयों को 
रिज़ब बेंक जेसे आर्थिक विषय में भी बहुत परिमित 
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अधिकार दिये गये हैं। इस बेंक की स्थापना क्रे क्कानून का मस- 
विदा सरकार द्वारा दो बार वापिस लिया जाकर, तीसरी बार 
क़ानून के रूप में आया है, तो भी यह आशझू निमल सिद्ध नहीं 
हुई, कि इस बक को भारतीय लोकमत से मुक्त रखकर इसे 
ब्रिटिश सरकार ओर अंगरेज़ व्यवसाइयों के आदेशानुसार चलाने 
का विचार हे । 
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९ श्र कक 
जठ्वाः फरच्छद 
भान्ताय सरकार 
[ पहले कहा जा चुका है कि सन्‌ १६३५ ई० के शासन विधानानु- 
सार, भारत सरकार ओर भारतीय व्यवस्थापक मण्डल के सम्बन्ध में, 
जो परिवर्गन होने वाले हैं, उनके श्रमल में श्राने श्रभी देर है। प्रान्तीय 
शासन पद्धति सन्‌ १६३७ ई० से बदल दी गथी है । नवीन शासन 


विधान की रचना के समय, उसके निर्म्माताओं ने इस बात पर बहुत जोर 
दिया है कि इस विधान का उद्द श्य प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना है । ] 


प्‌ पक 
वें व्यवस्था->नवीन प्रान्तीय शासन की रूप रेखा सम- 
भने के लिये यह जान लेना आवश्यक है कि नवीन विधान बनने 
से पूब यहां प्रान्तों का शासन किस प्रकार होता था। पहले ब्रिटिश 
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भारत के सब श्रान्तों की संख्या १५ थी, और उनके दो भेद थे, 
बड़े प्रान्त, ओर छोटे प्रान्त। बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त 
पञ्माब, बिहार-उड़ीसा, मध्य प्रान्त ओर बरार, बमो, और आसाम 
बड़े प्रान्त कहलाते थे। इन्हीं नी प्रान्तों में उत्तरदायी शासन पद्धति 
का श्रीगणेश करके, स्वराज्य का बीज बोया गया था। शेष छः: 
प्रान्त छोटे प्रान्त कहलाते थे । इनमें देहली, पश्चिमोत्तर सीमा 
प्रान्त, त्रिटिश बलोचिस्तान, अजमेर-मेरवाड़ा, कुगे, और ऐंडमान- 
निकोबार सम्मिलित थे। बड़े प्रान्तों में गवनर, प्रबन्धकारिणी 
सभाएं ओर व्यवस्थापक परिषदें थी । छोटे प्रान्तों का शासन 
चीफ़ कमिश्नर करते थे, जो गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त, और 
भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे । इन प्रान्तों के लिए 
क़ानून भारतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाये जाते थे; ( कंबल 
कुग में व्यवस्थापक परिषद्‌ थी )। 

बड़े प्रान्तों में प्रान्तिक सरकारों से सम्बन्ध रखने वाले विषय 
दो भागों में विभक्त थे, ( १) रक्षित या ' रिज़बेड ', और (२) 
हस्तान्तरित या ' टांसफ़डे ?। रक्षित विषयों के प्रबन्ध करने का 
अधिकार गवनर ओर उसकी प्रन्धकारिणी सभा को था। ये 
भारत सरकार और भारत मंत्री द्वारा, त्रिटिश पार्लिमैंट के प्रति, 
ओर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश मत-दाताओं के प्रति, उत्तरदायी 
थे । हस्तान्तरित विषयों का प्रबंध गवनेर अपने मंत्रियों के 
परामशे से करता था। ये प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद्‌ के प्रति, 
अथांतू अग्रत्यक्ष रूप से भारतीय मत दाताओं के प्रति उत्तरदायी 
थे। इस प्रकार, प्रान्तिक सरकार के दो भाग थे; एक भाग में 
गवनर और उसकी प्रबंधकारिणो सभा के सदस्य होते थे, दूसरे 
भाग में गवनर ओर उसके मंत्री होते थे। साधारणतया प्रांतीय 
सरकार इकट्ठी ही किसी विषय का विचार करती थी, तथापि यह 
गवनर की इच्छा पर निभर था कि वह किसी विषय का अपनी 
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सरकार के केवल उस भाग से ही विचार करले जो उसका 
प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो | [ जिस पद्धति में शासन काये ऐसे 
दो भागों में विभक्त होता है, उसे ह्ेघ शासन पद्धति या 'डायक्की 
कहते हैं । | 
प्रान्तों का आधुनिक वर्गीकरण; गवनरों के प्रान्त- 

अब प्रांतों के दो भेद है, (क) गवनरों के प्रांत और (ख ) चीफ़ 
कमिश्नरों के प्रांत । गवनरों के प्रांत निम्न लिखित हैं :-- 
१--मद्रास । 

२--बम्बहई । 

३--बड्भाल । 

४--संयुक्त प्रान्त । 

४--पंजाब । 

६--बिहार । 

७--मध्य प्रान्त ओर बरार । 

८--आसाम । 

६--पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त । 
१०--उड़ीसा । 
११९--सिन्ध । 


पहिले की स्थिति से तुलना करने पर पाठकों को यह ज्ञात 
होजायगा कि घमो अब इस सूची में नहीं है, ( इसके ब्रिटिश 
भारत से प्रथक किये जाने के सम्बन्ध में पहले लिखा जाचुका 
है। ) ओर तीन प्रान्त इस सूची में नये बढ़ाये गये हैं:-- ( १ ) 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, (२) उड़ीसा, और ( ३ ) सिन्ध । इन 
में से पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त की गणना पहले चाफ़ कमिश्नरों के 
प्रान्तों में होती थी; उड़ीसा, बिहार के साथ था; तथा सिन्ध,बम्बई 
के साथ मिला हुआ था। 
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भारतवषे में भाषा, संस्कृति या रहन सहन आदि के विचार 
से, कई नये प्रान्तों की आवश्यकता बढ़ती जारदी है । ओर, जब 
तक कि देश हित की उपेक्षा न कीजाय, ऐसी मांग की पूर्ति होना 
उचित ही है । हां, यह स्मरण रखने की बात है कि एक स्वतन्त्र 
प्रान्त की सरकार को गवनेर, मंत्री, हाईकोटे, व्यवस्थापक सभा, 
विश्वविद्यालय आदि सभी बातों की व्यवस्था करनी होती है । ये 
सब काये व्यय-साध्य हैं । वतमान अवस्था में, उच्च पदों पर काय 
करने वालों का वेतन आदि इतना अधिक है, कि शासन बहुत 
मंहगा पड़ता है । सरकार बहुधा किसी नये प्रान्त के बनाने से पूव 
उसे आधथिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने का विचार नहीं करती, 
ओर आवश्यकतानुसार नये करों की वृद्धि करती रहती है। 
आवश्यकता है कि नवीन प्रान्तों की सृष्टि के साथ शासन व्यय 
का परिमाण कम किया जाय; उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति 
अधिक की जाय, और कर घटाये जांय, और करें से प्राप्त होने 
वाली आय अधिकतर राष्ट्रोत्थानकारी कार्यों में लगायी जाय, 
जिससे जनता की आर्थिक और नेतिक दशा में सुधार हो । 


अदन को पृथक्ता--बम्बई प्रान्त से सिन्ध के अतिरिक्त 
अदन भी प्रथक्‌ किया गया है । अदन के सम्बन्ध में सपरिषद्‌ 
सम्राट्‌ को अधिकार देदिया गया है कि वह जेसा शासन वहां के 
लिये उपयुक्त समझे, किसी समय से आरम्भ कर सकता है । 


अब तक बम्बई तथा भारत सरकार ने अदन के लिये प्रति 
वर्ष लाखों रुपया खचे किया। उस व्यय से यहां भूमि साफ़ करके 
आदमी बसाये गये, तथा बन्द्रगाह का सुदृढ़ प्रबन्ध किया गया; 
क्रमशः यहां फ़रोज भो बढ़ायी गयो । सैनिक व्यय की तीत्र आलो- 
चना होने से उसकी जांच फे लिये बेलवे कमीशन! नियुक्त हुआ । 
उसकी सिफ़ारिश थी कि उक्त व्यय का आधा भाग ब्रिटिश सर- 
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कार दे । फलतः सन्‌ १६०१ से ब्रिटिश सरकार ने इस में हाथ 
बटाना आरम्भ किया । युद्धकाल में अदन की सेना का शासन 
इंगलेंड के युद्ध विभाग को सौंपा गया, और साधारण कानूनों के 
पालन का दायित्व बम्बई सरकार पर रहा। त्रिटिश सरकार इसे 
अपने ओऔपनिवेशिक भाग के अधीन करने का विचार करती रही, 
इसका प्रवल विरोध होने पर सन्‌ १६२७ ई० में निश्चय हुआ कि 
अदन की सेना तथा पर-राष्ट्र सम्बन्ध का दायित्व तो ब्रिटिश 
सरकार पर रहे, पर इसकी आन्तरिक शासन व्यवस्था भारत सर- 
कार के ही अधीन रहे | तथापि अदन को अपने अधीन करने का 
विचार ब्रिटिश सरकार ने विलुप्त न होने दिया, ओर इस बात 
का कुछ विचार न करके कि यहां भारतवष के खजाने से इतना 
द्रव्य व्यय हुआ है, तथा भारतवासियों का व्यापार में यहां लाखों 
रुपया लगा हुआ है, नवीन विधान के अनुसार अदन को भारत 
से ( बम्बई प्रान्त से ) प्थक्‌ कर दिया गया है । 


बरार सम्बन्धी व्यवस्था--बरार के सम्बन्ध में निज्ञाम 
हेदराबाद से एक समभोते की बात चलरही है । जब तक उसका 
पूण निश्चय न हो, तब तक के लिये बरार पर निज़ाम का प्रभुत्व 
होते हुए भी मध्य प्रान्त और बरार दोनों एक गवनर के प्रान्त 
माने गये हैं, ओर उनका सम्मिलित नाम “मध्य प्रान्त श्लोर बरार' 
रखा गया हे, यहां के प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के तथा राज्य 
परिषद्‌ के मतदाताओं की योग्यता सम्बन्धी नियमों में इस सम- 

भोते का ध्यान रखा गया है ।% 

*£ अगर उक्त सममभोता पूर्ण रूप से न हुआ, या होकर पीछे हूट 
गया, तो मध्यप्रान्त ओर बरार के सम्बन्ध में, कही गयी बातें मध्यश्रान्त 
के सम्बन्ध में समझी जांयगो और सपरिषद्‌ सम्राद्‌ मध्यप्रान्त सरबन्धी 
व्यवस्था में, जेसा उचित समझ्ेगा, परिवर्तन कर देगा । 


७० भारतीय शासन 
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प्राता का शासन: गवनरा का नयुक्त, वतन आर 
पद्‌ू---उन ११ प्रांन्तों के नाम पहिले बताये जांचुके हैं, जो गब- 
भेरों के प्रान्त कहलाते हैं। इन प्रान्तों के शासन काय में गवनरों 
का पद मुख्य है । उन्हीं पर प्रान्तीय शासन, शान्ति, सुथ्यवस्था 
तथा विविध प्रकार की उन्नति का दायित्व है । इनकी नियुक्ति 
सम्राट द्वारा होती है । इन्हें उसके कुछ निधारित अधिकार प्राप्र 
होते हैं, ओर ये उसी की ओर से काम करते हैं। इनके नाम एक 
आदेशपत्र जारी किया जाता है, इसका मसविदा पहले भारत- 
मनत्री द्वारा पालिंमेंट के सामने उपस्थित कियां जाता है, फिर 
पालिमेट सम्राद से उस आदेश पत्र को जारी करने का आवेदन 
करती है| गवनेर इस आदेश पत्र के अनुसार कांय करता है 
परन्तु उसके किसी काय के ओचित्य का प्रश्न इस आधार पर 
नहीं उठाया जासकता कि वह काय आदेश पत्र की सूचनाओं के 
अनुसार नहीं हे । 


प्रान्तों का शासन गवनर के नाम से होता है। गवर्मेर इस काय 
को सरवयं करने के अतिरिक्त अपने विविध अधीन कमंचारियों 
द्वारा कराता है। प्रत्येक प्रान्त का शासन ज्षेत्र उन सब विषयों 
तक होता है, जिन के सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवेस्थापक मंडल को 
क़ानून बनाने का अधिकार होता है, (यह विषय सूची आगे दसवें 
परिच्छेद में दी गयी है | सब प्रान्तों के गबनेरों का वार्षिक बेतन 
विधान द्वारा निवोरित है ।# वेतन के अतिरिक्त उन्हें मत्ता आदि 
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प्रान्तीय सरकार ७१ 
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भी इतना काफ़ी दिया जाता है, जिससे वह अपने पद का काय 
सुविधा और मान मयौदा पूवक कर सकें, अर्थात्‌ उनकी शान 
शौकत भली भांति बनी रहे । 
बड्राल, बम्बई ओर मदरास के गवनर, अन्य गवनरों से 
ऊंचे दर्ज के माने जाते हैं। ये तीन गबनर इंगलेंड के राजनीतिज्षों 
में से, भारत मन्त्री की सिफ़ारिश से, तथा अन्य गवनर गवनर- 
जनरल के परामश से नियत किये जाते हैं । 


प्रान्ताय ।वेषयां का प्रबन्ध--क्ुछ प्रान्तीय विषयों के 
सम्बन्ध में गवनर अपनो मर्जी या व्यक्तिगत निणुय के अनुसार 
काय कर सकता है; उन्हें छोड़कर शेष विषयों में वह अपने 
मन्त्री मण्डल की सहायता या परामश से काम करता है । किसी 
विषय में गवनर अपनी मर्ज़ी या व्यक्तिगत निणुय के अनुसार 
काय कर सकता है, या नहीं, इसके सम्बन्ध में स्वयं गवर्नर का 
किया हुआ फैसला ही अंतिम माना जाता है । 


विशेषतया निम्न लिखित विषयों में गवनेर अपनी मर्जी के 
अनुसार कारवाई कर सकता है। (क ) मन्त्रियों की नियुक्ति 
बखास्तगी, तथा उनकी वेतन निश्चय करना। ( ख ) मंत्रो मण्डल 
का. सभापति होना। (ग ) प्रांतीय सरकार के काय सच्ञवालन 
सम्बन्धी नियम बनाना | 


विशेषतया निम्न लिखित विषयों में गवनेर अपने व्यक्तिगत 
निर्णय के अनुसार काय कर सकता है:--( क ) जिन विषयों में 
गवनेर का विशेष उत्तरदायित्व हे । (ख ) पुलिस सम्बन्धी 
नियमों की व्यवस्था । ( ग )आतडझ्डुबाद का दमन । 


पन्त्री मण्डऊ--पहले कहा गया है कि प्रान्तीय विषयों में 
(ए ए 
गवनंर को सहायता या परामशं देने के लिये एक मन्त्री मण्डल 


७रे भारतीय शासन 


अपर, 
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रहता हे । इसका सभापति गवनर होता है। मन्त्रियों की संख्या 
निर्धारित नहीं है| वे गबनर के द्वारा चुने जाते हैं, और जब तक 
वह चाहता है, वे अपने पद्‌ पर बने रहते हैं। अगर कोई मन्त्री 
लगातार छः महिने तक प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल का सदस्य 
न हो तो वह इस समय के पूरा होने पर मन्त्री नहीं रहता। 
मन्त्रियों का वेतन प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल समय समय पर 
निर्धारित करता है, ओर जब तक वह निर्धारित न करे, गवनेर 
उसका निश्चय करता है, परन्तु किसी मन्त्री का बेतन उसके काये 
काल में बदला नहीं जाता। ऐसा प्रश्न किसी न्यायालय में नहीं 
पूछा जा सकता कि मन्त्रियों ने गवनर को कुछ परामश दिया 
या नहीं, ओर, दिया तो क्या दिया। 


गवर्नर का विशेष उत्तरदायेत्व-गवर्नेर निम्न लिखित 
विषयों के लिये विशेष रूप से उत्तरदायी होता है--यह उत्तर- 
दायित्व ब्रिटिश सरकार के प्रति है, भारतीय जनता अथांतू उस 
के प्रतिनिधियों के प्रति नहीं--जब कभी उसे अपने इस उत्तर- 
दायित्व पर आघात पहुंचता हुआ प्रतीत होता है, तो वह अपने 
व्यक्तिगद निणेय के अनुसार ( मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध भी ) 
काय कर सकता है । 


१--प्रान्त या उसके किसी भाग के शांति-भड्ग का निवारण । 

इसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की मांग को श्रवह्देलना कर इस 
बात की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, कि केवल क्रानून भंग या 
आतड्ूवाद रोकने के लिये ही गवनर का उत्तरदायित्व माना जाय, 
और वह ऐसे श्रवसर पर केवल पुलिस विभाग से हो काम ले। 
गवर्नर को चाहे जिस प्रकार से शान्ति भंग की आशंका हो, वह उसके 
निवारणार्थ अ्रपना उत्तरदायित्व मानकर चाहे जिस सरकारी विभाग को 
स्वेच्छानुसार आदेश कर सकता हे । 


नतीय सरकार ७३ 
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२- अल्प-संख्यकों के उचित हितों की रक्षा । 


भारतोय शासन विधान में न तो “अल्प संख्यक समुदाय” की परि- 
भाषा दी गयी है, ओर न उसके “उचित हितों” की ही कोई सीमा निर्धा 
रित की गयी है। यहां “अ्रल्प संख्यकों' में मुसलमान, ईसाई, दुलित 
जातियां ( हरिजन ), सिख, ऐंग्लो-इंडियन श्रादि माने जाते है, शोर 
उनके 'उचित हितों” के नाम पर अ्रनेक बुराइयां होती हैं । इस सम्बंध में 
राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित पद्धति विचारणीय है, जिसे योरप के बहुत से 
राष्ट्रों ने मान्य किया है। उसके अनुसार अ्रल्प-संख्यक समाज वह है जो 
(१) भाषा, जाति ओर सम्प्रदाय में बहुसंख्यक समाज से मूलतः 
भिन्न हो, ओर (२) उसकी जन-संख्या काफ़ी हो--२०, २९ प्रति 
सेकड़ा से कम न हो; गोर यह संख्या भी इस तरह बटी होनी चाहिये 
कि वह दिये जाने घाले 'रक्षण” का उपयोग कर सके । फिर, रक्षण भी 
संस्कृति, भाषा, धर्म, श्रोर जातिगत विशेषताओं के संबंध में ही दिया 
जाता हैः निर्वाचन या प्रतिनिधित्व आदि राजनतिक विषयों में नहीं; इन 
विषयों में तो उसे श्रन्य समाज के साथ ही मिलकर कार्य करना होता है । 


संख्या संबंधी उपयुक्त कसोटी पर पंजाब में सिख, शोर बिहार, 
संयुक्तप्रांत, मद्रास, ओर मध्यप्रांत में मुसलमान अव्प-संख्यक नहीं हैं । 
बंगाल और पंजाब में तो हिंदू ही अरुप-संख्यक हैं। भारतवर्ष में अल्प 
संख्यक समाज का प्रश्न इसी तरह हल होना चाहिये। 


३--बतमान तथा भूत-पू्े सरकारी कमचारियों ( सिविलि- 
यनों, आई. सी. एस. आदि ) और उनके आश्रितों के उन 
अधिकारों ओर उचित हितों की रक्षा का ध्यान रखना जो सन्‌ 
१६३५ ई० के विधान के अनुसार उन्हें प्राप्त हैं । 


गवनर को यह विशेषाधिकार प्राप्त होने से इन कम चारियों पर 
भारतीय मंत्रियों का प्रभाव या अधिकार कम रह जाना स्वाभाविक ही है। 


७४७ भारतीय शासन 


४-प्रान्तीय क़ानूनों के सम्बन्ध में, इस बात की व्यवस्था 
करना कि व्यापारिक और जातिगत विषयों के भेद भाव का 
या पक्षपात-मूलक क़ानून न बने । 


भारतवर्ष में, ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत अन्य देश निवासियों विशेष- 
तया अंगरेजों को कितनी व्यापारिक, ओद्योगिक तथा अन्य सुविधाएं 
ओर रियायतें प्राप्त हैं, यह सर्व-विदित है। अब इस व्यवस्था के अनुसार 
भविष्य में भी उनमें कमी नहीं हो सकती, चाहे उनसे भारतीयों के 
व्यापार श्रोर उद्योग आदि संबंधी हितों की उपेक्षा क्यों न हो । 


४--अंशतः प्रथक्‌ ( एक्सक्लूडेड ) घोषित किये हुए न्षेत्रों 
के शासन ओर शांति का प्रबंध । [ किसी प्रांत का कोई क्षेत्र 
प्रथक या अंशतः प्रथक सम्राट की आज्ञा से घोषित किया जाता 
है। भारत मन्त्री पहले इस विषय का मसविदा पार्लिमेंट में उप- 
स्थित करता है । सम्राट्‌ किसी प्रथक्‌ किये हुए क्षेत्र या उसके किसी 
भाग को अंशतः प्रथक क्षेत्र या उसका भाग बनाये जाने की, तथा 
अंशतः प्रथक क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसा न रखे जाने 
की हिदायत कर सकता है । वह किसी प्रान्त की सीमा-परिवतेन 
या नये प्रांत के निर्माण पर किसी ऐसे भू-भाग को जो पहले 
किसी प्रांत में सम्मिलित न हो प्रथकू या अंशतः प्रथक क्षेत्र या 
इसका कोई भाग घोषित कर सकता है | ] 


ब्रिटिश भारत के विविध प्रांतों में कुछ कुछ भाग प्रथक्‌ या अंशतः 
प्रथक क्षेत्र घोषित किये गये हैं । इनकी सूची काफ़ी बड़ी है। कहीं कोई 
जिला, कहीं कीई तहसील या तालुक़ा श्रादि ऐसा क्षेत्र हहराया गया है । 
अनेक स्थानों में असीम खनिज या अन्य प्रकार की सम्पत्ति ओर सुन्दर 
प्राकृतिक दृश्य है। एथक्‌ किये हुए क्षेत्रों का शासन-प्रबन्ध गवनर के 
हाथ में रहता है, ओर अ्रंशतः एथक क्षेत्रों में, उसका विशेष उत्तरदायित्व 
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होता है; इन में मन्त्रियों को उतना भी अ्रधिकार नहीं होता जितना उन्हें 
पांत के अन्य भागों के सम्बन्ध में होता हे। ब्रिटिश अधिकारी इनके 
लिये प्रतिनिधि शासन पद्धति अनुपयुक्त समभते हैं । यह व्यवस्था पिछड़े 
हुए भू-भाग या आदिम निवासियों की रक्षा, तथा देश हित के नाम पर 
की जाती है। इन क्षेत्रों में पुलिस आ्रादि के अधिकारियों का ही अभुत्व 
होता है, नागरिकों के अधिकार श्रत्यल्प होते हैं, उन्हें अपने प्रांत के 
अन्य बंधुओं के साथ समानता से रहने ओर विकसित होने का अवसर 
नहीं दिया जाता । भारतीय जनता इस व्यवस्था को अत्यन्त हानिकर 
समभती है। उसके प्रतिनिधियों ने भारतीय व्यवस्थापक सभा में वह 
प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें सकोन्सिल गव॑नर-जनरल से सिफ़ारिश 
की गयी है, कि १ जनवरी १६३७ ई० से ब्रिटिश बिलोचिस्तान सहित 
चीफ़ कमिश्नरों के प्रांतों तथा प्रथक्‌ ओर अंशतः प्रथक्‌ क्षेत्रों में समान 
रूप से शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिये आवश्यक उपाय काम में 
छाए जांय | 


६--देशी राज्यों के अधिकारों तथा उनके नरेशां के अधि- 
पृ रों ओर मान-मयोदा की रक्ता करना। 


यह आशंका है कि गवनर के इस उत्तरदायित्व के कारण देशी नरेश 
भारतीय मंत्रियों ( तथा भारतीय जनता ) की उपेक्षा कर, जेसे-बने 
गवमनेर के कृपा-पात्र बनने का प्रयत्न करेंगे, ओर फलतः भारतीय हितों 
को अवहेलना कर श्रिटिश हितों की यथां संभव रक्षा करने फो तत्पर रहेंगे। 


७--गवन र-जनरल की, अपनी मर्जी से, क़ानून के अनुसार 
निकाली हुई आशज्ञाओं ओर हिदायतों के पालन किये जाने को 
व्यवस्था करना । 


उपयुक्त उत्तरदायित्व तो सब गबनेरों के हैं। कुंछ गवनरों के 
इनके अतिरिक्त अन्य उत्तरदायित्व भी हैं; उदाहरणवत मध्य 
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प्रांत और बरार के गवरनर पर इस विषय का भी उत्तरदायित्व है 
कि उस प्रान्त से होने वाली आय का उचित अंश बरार सें अथवा 

शा (९ + 
बरार के लिये ख़च हो । सिन्ध के गवनर पर सक्खर बांध के 
उचित प्रबन्ध का भी विशेष उत्तरदायित्व है । 


मान्त्रयां का प्रभाव-हानता--गवनरों के उपयक्त उत्तर 
दायित्वों की व्यवस्था होने से वे भाग्तीय मन्त्रियों के प्रतिबन्ध 
से कितने मुक्त, तथा स्वेच्छाचारी हो सकते हैं, यह स्पष्ट ही है 
वास्तव में वे ब्रिटिश सरकार के प्रति ही तो उत्तरदायी हैं, और 
कुछ अंश में गवनर-जनरल को आज्ञाओं का पालन करने वाले 
हैं, जो स्वयं भी ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी है। अन्यत्र 
बताया गया है कि गवनर को यह अधिकार होगा कि वह आव- 
श्यकता समभने पर अपनी इच्छा से क़ानून बना सके ओर ख़च 
के लिये यथेष्ट रक्तम मंजूर करसके । गबनर मंत्रियों की अपनी 
इच्छानुसार आज्ञा देसकता है, यदि मन्त्री उसकी आज्ञा का 
पालन न कर तो गवनंर व्यवप्थापक मंडल को भंग करके अथवा 
बिना भंग किये उन्हें त्याग पत्र देने के लिये बाध्य कर सकता है 
ओर उनके स्थान पर अपनी इच्छानुसार नयी नियुक्तियां कर 
सकता है; ये नये मन्त्री इसकी इच्छानुस।र ही सब काय करेंगे 
ओझौर कदाचित ऐसा हो कि गवनर को अपनी आज्ञा के पालन 
कराने के लिये उपयक्त मंत्री न मिर्ले तो वह शासन विधान भंग 
होने की घोषणा निकाल कर समस्त शासन काय अपने हाथ में 
ले सकता है । इससे मंत्रियों के प्रभाव-हीन होने में कुछ सन्देह 
नहीं रहता । 


गवनर-जनरल का नयन्त्रण-- जो काय गवनर अपनी 
मर्जी या व्यक्तिगत निणय के अनुसार कर सकता है, उसके 
सम्बन्ध में वह गवरनर-जनरल के नियन्त्रण में रहता हे, और 
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गवनर-जनरल द्वारा समय समय पर दी हुई सूचनाओं के अनु- 
सार व्यवहार करता हैँ । ये सूचनाएं गवनर के नाम जारी किये 
हुए आदेशपत्र के अनुसार ही होती हैं, ( इसके सम्बन्ध में पहले 
कह आये हैं )। परन्तु गवनर के, उपयक्त व्यवस्था के विपरीत 
किये हुए काय के भी ओवचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 
इससे गवनेर की शक्ति का अनुमान किया जा सकता हैं । 


बः अऔ ९ गे में न +. 

एंडवॉकंट जनरल--गवनरों के प्रान्त में से प्रत्येक में एक 
एक ऐडबोकेट जनरल रहता है। इस पद के लिये उस प्रान्त का 
गवनर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसमें हाईकोट का जज 
होन की योग्यता हो । उसका कतेव्य प्रान्तीय सरकार को ऐसे 
विषयों पर परामश देना और ऐसे अन्य क्रानूनी काय करना 
होता है, जो गवनर समय समय पर उसके लिये निर्धारित करे। 
बह उस समय तक अपने पद पर आरूढ़ रहता है, जब तक कि 
गवनर चाहे; ओर उसे उतना वेतनादि मिलता है, जितना गवनर 
निश्चय करे। 


पुलिस सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था--गवर्नर अपने 
व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार मुंक्की या फ़ोज़ी पुलिस के सम्बन्ध 
में नियम बनाता है, उन्हें स्वीकार करता है, तथा उनमें संशोधन 
करता है एवं आज्ञाएँ जारी करंता हे; अथोत्‌ इस विषय में 
सन्त्रियों का परामशे लेना उसके लिये आवश्यक नहीं है । पहले 
कहः जा चुका है कि गवनर शान्ति भंग निवारण तथा 
सरकारी कमचारियों के हितों की रक्षा के लिये उत्तरदायी है । 
उपयक्त व्यवस्था के अनुसार पुलिस विभाग का नियन्त्रण पूर्ण 
रूप से उसके हाथ में रहता है । भारतव के प्राय सभी दलों की 
यह मांग थी कि क़ानून ओर सुव्यवस्था के विषय पर सव्वे- 
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साधारण के निवाचित प्रतिनिधियों वाली व्यवस्थापक सभा का 
नियन्त्रण रहे । परन्तु यह बात स्वीकार नहीं की गयी। प्रजा- 
तन्त्रात्मक शासन पद्धति का रूप दशॉने के लिये यहां मन्त्रियों की 
व्यवस्था की गयी है । परंतु उन पर इतना भी विश्वास नहीं क्रिया 
गया कि वह पुलिस विभाग सम्बन्धी नियम आदि बना सके । 


आतडूवाद का दमन--.यदि किसी प्रान्त के गवनर को 
यह प्रतीत हो कि प्रांत की शान्ति ऐसे हिंसात्मक कार्यों से खतरे 
में डाली जा रही है, जो गवनर की सम्मति में क़ानून द्वारा स्थापित 
सरकार को उलटने वाले हैं तो वह यह आदेश कर सकता है कि 
बह अमुक काये अपने हाथ में लेता है। फिर उसे उस काय को 
अपनी मर्जी से करने का अधिकार हो जायगा, और जब तक 
वद्द दूसरा आदेश जारी न करे, वह उक्त अधिकार का प्रयोग 
करता रहेगा | ऐसा आदेश जारी करते समय गवनंर एक अफ़- 
सर को यह अधिकार दे सकता है कि वह प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मण्डल की सभा में भाषण दे, ओर उसकी अन्य कारवाई में 
गले। इस प्रकार का अधिकार-प्राप्त अफ़सर व्यवस्थापक 
मंडल की एक या दोनों सभाओं में, दोनों सभाओं की संयुक्त 
बेठक में, तथा उनकी उस कमेटी में, जिसमें वह गवनेर द्वारा 
मेम्बर नामज़द किया गया हो, भाषण दे सकता है, तथा उसकी 
कारबाई में भाग से सकता है, परन्तु उसे मत देने का अधिकार 
नहीं होता । 


गवनेर अपनी मर्जी के अनुसार इस बात के लिये नियम 
बनाता है कि उपयक्त अपराधों का पता मिलने के साधन या 
कागज़ात प्रान्त के किसी पुलिस-अफ़सर द्वारा पुलिस के किसी 
अन्य अफ़सर को, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल या कमिश्नर की 
आज्ञा के बिना न बताए जांय, तथा ग्रांत में सम्राट की नौकरी 
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करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, गवनर की 
आज्ञा बिना, न बताये जांय । 


इसका अथ यह हे कि आतंकवाद को दमन करने के लिये 
खुफ़िया पुलिस का जो विभाग है, उस पर मंत्रियों का कुछ अधि 
कार नहीं होता | गवनर ओर पुलिस इंस्पेक्टर जनरल या कमि 
अर को ही (जो मंत्रियों के अधोन कहे जाते हैं ) गुप्त कांगज़ात 
सम्बन्धी सब अधिकार हैं। 


आतंकवाद के दमन के लिये दो बातें उपयोगी हुआ 
करती हैं, जनता का राजनैतिक असंतोष हटाने वाले शासन 
सुधार करना, तथा देश की आर्थिक उन्नति करते हुए घातक 
बेकारी को मिटाना। शासकों को मन चाहे अधिकार देने से 
आतंकवाद मिटाने की आशा पूरी नहीं होती । 


काय संचालन सम्बन्धी नियप-निर्माण--आ्रांतीय सर- 
कार का सब शासन काय गवनर के नाम से सूचित किया जाता 
है। जो काय गवनर को अपनी मर्जी से करने की आवश्यकता 
नहीं होती, उसके सुविधा-पृवंक सम्पादन के लिये तथा मन्त्रियों 
को विविध काय सोंपने के लिये वह आवश्यक नियम बनाता 
हे । इन नियमों इस बात की व्यवस्था रहती है कि मन्त्री तथा 
सेक्रेटरी गवनर को प्रांतीय सरकार के काये सम्बंधी ऐसी समस्त 
सूचना दें, जो नियमों में उल्लिखित हो या जिसका दिया जाना 
गवनेर आवश्यक सममे; विशेषतया, मनन्‍्त्री गवनर को, ओ 
सेक्र टरी सम्बन्धित मंत्री एवं गवनर को, उस विषय की सूचना दें 
जो गवनेर के विचाराधीन हो और जिसमें उसके विशेष उत्तरदा- 
यित्व का सम्बन्ध हो,या आने वाला हो। इस प्रसद्भ में गवनर अपने 
मंत्रियों का परामशे लेने के बाद, अपनी मर्जी से काय करता है । 


८० भारतीय शांसन 

इससे स्पष्ट है गवनर का विविध विभागों के सेक्र टरियों से 
जो सम्बन्ध होता हूँ वह मंत्रियों के द्वारा न होकर सीधा भी हो 
सकता है । और, वह किसी भी विषय को जानकारी के लिये उन्हें 
आदेश कर सकता है । इंस प्रकार केवल कुछ विशेष विषयों में ही 
नहीं, साधारण रोज़मर्रा के शासन काय में भी गवनर का पूरा 
नियंत्रण और अधिकार रहता है । फिर, मंत्रियों का उत्तरदायित्व 
क्या रहा ! 
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चीफ़ कमिशनरों के प्रान्त--नवीन विधान के अनुसार 
निम्न लिखित प्रान्त चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्त है--- 


१--ब्रिटिश बिलोचिस्तान । 
२--देहली । 

३--अजमेर-मे रवाड़ा । 

४--कुग । 
४--अंडमान-निकी बार । 
६--पन्थ पिपलोदा नाम का क्षेत्र | 


पहले बताया जाचुका है कि इस नवीन विधान के बनने से 
पूव भी छः ही प्रान्त ऐसे थे, जिनका शासन चीफ़ कमिशनरों द्वारा 
होता था| उन छः प्रांतों में से पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को अब 
गवनर का प्रान्त बना दिया गया है, तथा पन्‍थ पिपलोदा नाम का 
क्षेत्र चीफ कमिश्नर का एक नया प्रान्त बनाया गया है । 


इन प्रान्तों का शाप्तन--इन प्रान्तों का शासन चीफ़ 
कमिश्नर द्वारा, गवनेर-जनरल करता है । चीफ़ कमिश्नरों की 
नियुक्ति गवनेर-जनरल अपनी मर्जी से करता है । इन प्रान्तों के 
लिये क़ानून भारतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाए जाते हैं; 


प्रान्तीय सरकार ८९ 





केवल कुगे में व्यवस्थापक परिषद्‌ है। नवीन शासन विधान में 
कहा गया है कि जब तक सपरिषद सम्राट अन्य नियम न बनाये 
उक्त व्यवस्थापक परिषद का संगठन, अधिकार और काये तथा 
इस प्रान्त सम्बन्धी आय व्यय के नियम पूववत रहेंगे। 


पुलिस और आतंकवाद सम्बन्धी व्यवस्था--गबनरों 
के प्रान्तों में गवनरों की पुलिस और आतंककाद सम्बन्धी जो 
अधिकार हैं, ओर कुछ ( गुप्त ) कागज़ात दथा जानकारी सम्ब- 
न्धी जो नियम हैं, वे चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्तों में भी हैं, वहां पर 
जो बात गवनेर आर प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के सम्बन्ध में 
कही गयी है, उसके स्थान पर यहां गवरनंर-जनरल ओर केन्द्रीय 
व्यवस्थापक मंडल समभना चाहिये । 


यह तो चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों की बात हुई । गवनरों के 
प्रान्तों के शासन प्रबन्ध के विषय में पहले कहा जा चुका है । 


विशेष वक्तव्य--पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 
गवनर के शासन-विषयक विशेष श्रधिकार प्रायः अमयोदित हैं 
( क्रानून निर्माण सम्बन्धी अधिकारों का विचार आगे किया 
जाय )। गवनेर के, त्रिटिश सरकार के अधीन ओर उसी के ग्रति 
उत्तरदायी होते हुए, यह कहना दुस्साहस होगा कि नवीन विधान 
से प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की गयी है ( केन्द्र का तो क॒छ 
ज़िक्र ही नहीं हे ) | यह ठीक है कि पूव विधान के अनुसार 
( गवनरों के ) प्रांतों में केवल 'हस्तान्तरित”ः कहे जाने वाले 
विषयों में ही मंत्रियों का अधिकार था, सुरक्षित विषयों में नहीं 
था । ओर, अब सभी विषयों में मंत्रियों का अधिकार है | पर 
यह अधिकार नाम मात्र का है। अब मंत्री ऐसे ही रहेंगे जो 
गवनर की इच्छानुसार चलने बाले हों, जिन पर प्रजा-प्रतिनिधियों 
का नियंत्रण न हो । 


प्र भारतीय शासन 
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अर्थात्‌ जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में शासन 
शक्ति का आजाना; अथवा, राजनेतिक भाषा में कहें तो मंत्रियों का 
व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदायी होना | यह बात इस विधान 
में नहीं है । पुनः अभी तक प्रांतों के शासन का सूत्र-संचालन 
प्रायः भारत की करेन्द्रोय सरकार द्वारा होता था । उसके द्वारा 
कुल अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दे दिये जाते थे । अब 
प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकारों के अधीन न होंगी, परन्तु यह 
भेद केवल क़ानूनी दृष्टि से होगा । सब साधारण भारतीय जनता 
के लिये तो स्थिति पृषवत ही रहेगी | पहले भी ब्रिटिश सरकार 
का ही शासन था, और अब भी उसी का होगा । यह उसी के 
नियुक्त किये हुए तथा उसके प्रति उत्तरदायो गबनर की इच्छा 
ओर विवेक पर निर्भर रहेगा कि यहाँ जनता अपनी राजनेतिक 
स्वतंत्रता का कहां तक उपभोग करे। यदि गवनेर अपने विशेष 
अधिकारों का, जो कि असीम हैं, उपयोग न करे तो जनता को 
प्रान्तीय स्वराज्य की कुछ अंश में प्राप्ति हो सकती है, इसके 
विपरीत यदि वह विशेषाधिकारों से काम ले, जेसा कि विधान के 
अनुसार वह ले सकता है, तो यह विधान जनता को वतंमान 
अवस्था से भी पीछे ले जाने वाला है । 


नाव परिच्छेद 





प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल 
(१) 
संगठन 


[ पहले कहा जा चुका है कि भारतीय संघ को स्थापना श्रभी नहीं 
हुई द्वे। उसके होने तक, इस परिच्छेद में जहां जहां ' संघ' और “ संघीय 
व्यवस्थापक मण्डलं ? शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहां उनसे क्रमशः 
केन्द्रीय सरकार ओर भारतीय व्यवस्थापक मण्डल का आशय लिया 
जाना चाहिये। संघधान्तरित देशी राज्यों सम्बन्धी नियम, संघ स्थापित 
होने तक लागू न होंगे । ] 


प्रान्ताय व्यवस्थापक मण्डल की सभाएँ और उनकी 
अवाध-पहले बताया जा चुका है कि ब्रिटिश भारत के ग्यारह 
प्रान्त “ गवनेर के प्रान्त ” कहलाते हैं। इनके व्यवस्थापक मण्डलों 
में सम्राद्‌ के प्रतिनिधि-स्वरूप एक-एक गबनेर द्ोता है; उसके 
अतिरिक्त, छः प्रान्तों अर्थात्‌ ( १) मद्रास, (२) बम्बई, ( ३ ) 
बंगाल, ( ४ ) संयुक्त प्रान्त, (५ ) बिहार और (६) आसाम 
में दो दो सभाएँ, और शेष पांच प्रान्तों अर्थात्‌ पंजाब, मध्यप्रान्त 
ओर बरार, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, उड़ीसा ओर सिंध में एक 
एक सभा है! जिन छ: प्रान्तों के व्यवस्थापक मण्डलों में दो दो 
सभाएँ हैं, उनकी उन सभाओं के नाम क्रमश: व्यवस्थापक परिषद 
( लेजिस्लेटिब कोंसिल ), ओर व्यवस्थापक सभा ( लेजिस्लेटिव 
एसेम्बली ) होंगे। और, जहां एक ही सभा है, वद्द व्यवस्थापक 


पछ भारतीय शासन 
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सभा कहलाती है। किसी प्रान्त की व्यवस्थापक सभा (एसेम्बली) 
यदि वह पहले भंग न की जाय तो अपनी प्रथम बेठक के निर्धा- 
रित दिन से, अधिक से अधिक पांच वष तक रहती है, इस 
समय के बाद वह भंग हो जाती है। व्यवस्थापक परिषद एक 
स्थायो संस्था होती हे, जो कभी भद्ग' नहीं होती, इसके यथा- 
सम्भव एक-तिहाई सदस्य निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति 
तीसरे वर्ष बदलते रहेंगे । 


इन सभाओं के सम्बन्ध में अन्य बातें जानने से पहले यह 
ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है कि इनके सदस्यों को चुनने में 
कौन कोन व्यक्ति भाग नहीं ले सकते, और कसी योग्यता के 
व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं । 


कौन कौन व्यक्ति निवांचक नहीं हो सकते !-निर्वाचक 
सूची में किसी व्यक्ति का नाम दज नहीं किया जाता, जब तक 
कि वह इक्कोस वर्ष का न हो, और ( क.) ब्रिटिश प्रजा न हो, 
या ( ख ) संघ में सम्मिलित देशी राज्य का नरेशया प्रजा न हो, 
[ कुछ निर्धारित दशाओं में ये व्यक्ति निवांचक हो सकते हैं । ] 


जो व्यक्ति पागल हो, ओर न्यायालय से पागल ठहराया 
गया हो, वह निवाचक नहीं हो सकता । 


सिक्‍ख, मुसलमान, ऐंग्लो-इण्डियन, योरपियन' या भारतीय 
इसाई निवाचक संघों से क्रमशः इन्हीं जातियों के व्यक्ति निवोचक 
हो सकते हैं। ये व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ में मत नहीं दे 
सकते; हां, आसाम ओर उड़ीसा में स्त्रियों के लिये सुरक्षित जगहों 
के सदस्यों के निवांचन में मत दे सकते हैं । 


साधारण निर्वाचन में कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक 


प्रान्तीय उयवस्थापक यण्डल प्र 











संघ में मत नहीं दे सकता ! हां, किसी निर्वाचक संघ में मत 
देने वाला व्यक्ति स्त्रियों के चुनाव के लिये विशेष रूप से बनाये 
हुए निर्वाचक संघ में मत दे सकता है । 


निवोचन सम्बन्धी अपराध का दोषी व्यक्ति मत देने का 
अधिकारी नहीं होता । जो व्यक्ति इस प्रकार मत देने के अयोग्य 
होजाय, उसका नाम निवाचक सूची से काट दिया जाता है । 


देश बहिष्कार, या क्रेद की सज़ा भुगतने वाला व्यक्ति गत 
नहीं देसकता | 


स्त्रियों के मताधिकार के सम्बन्ध में यह व्यव॒ध्था है कि जिस 
स्त्री का नाम उसके पति के देहान्त के समय, उसके पति की 
योग्यता के कारण निर्वाचन सूची में दज हो, उसका नाम 
उक्त सूची में तब तक दज रहता है, जब तक कि वह फिर विवाह 
न करले, या उसमें कोई उपयुक्त अयोग्यता न हो जाय। एक 
आदमी की योग्यता के आधार पर एक ही सत्री मताधिकारिणी 
हो. सकती है । 


सदस्यों की योग्यता आदि-बही व्यक्ति प्रान्तीय व्यव- 
स्थापक मंडल की किसी सभा का सदस्य चुने जाने योग्य होता है 
जिसका नाम निवोचक संघ को सूची में दज होता है, ओर (क) 
जो ब्रिटिश प्रजा, या संधान्तरित देशी राज्य का; नरेश या प्रजा 
हो, (ख) जो व्यवस्थापक सभा की मेम्बरी के लिये पद्चीस वर्ष 
ओर व्यवस्थापक परिषद्‌ की मेम्बरी के लिये तीस वष से कम 
का न हो, तथा ( ग ) जिसमें निर्धारित योग्यता हो । 


कोई व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा या परिषद्‌ का सदस्य 
चुने जाने या होने के अयोग्य ठहराया जाता है अगर 


#. “मनन जाति 


८३ भारतीय शासन 
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(क )--वह कोई ऐसी सरकारी नोकरी करता हो जो प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडल के क्रानून के अनुसार सदस्यता के 
लिये अयोग्यता मानी जाती ही । 


[ संघ या किसी प्रान्त का मनत्री होने से! कोई व्यक्ति 
सदस्य बनने के भ्रयोग्य नहीं होता । ] 


(ख)--वह पागल हो, और किसी न्यायालय द्वारा पागल ठह- 
रायां गया हो । 


(ग)--बह ऐसा दिवालिया हो, जो बरी न किया गया हो । 


(घ )--वह नवीन प्रान्तीय शासन पद्धति के अमल में आने से 
पुर या इसके पश्चात्‌ निवांचन सम्बन्धी निर्धारित अप- 
राध का दोषी पाया गया हो, ओर इस बात को निर्धारित 
समय व्यतीत न हुआ हो । 


(च )--वह नवीन प्रान्तीय शासन पद्धति के अमल में आने से 
पूबे या इसके पश्चात्‌ ब्रिटिश भारत के, या किसी संघान्त- 
रित देशी राज्य के न्यायालय में किसी अन्य अपराध का 
अपराधी ठहराया गया हो, ओर उसे देश बहिष्कार या 
दो वे से अधिक की क़्रेद की सज़ा मिली हो, और उसे 
मुक्त हुए पांच वषे या ऐसा समय जो गवनेर उचित 
सममे, न व्यतीत हुआ हो । 


(घ )--उसने संघीय या प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल का सदस्य 
नामज़द किया जाकर, या किसी नामज़द व्यक्ति का निवो 
चन एजेन्ट होकर, निधोरित समय में निवाचम व्यय का 
हिसाब पेश न किया हो, ओर उस बात को पांच वषे का 
समय व्यतीत न हुआ हो, या गवनर ने उसकी इस विषय 
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सम्बन्धी अयोग्यता न हटाई हो । यह अयोग्यता, जि 

न हिसाब पेश किया जाना चाहिये, उससे एक मात 
तक या विशेष दशा में गवरनर का इच्चानुसार अधिक 
समय तक न मानी जायगी। 


कोई व्यक्ति किसी सभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य 
होगा, जब कि वह फ़ोज़दार अपराध के लिये। देश वहिष्कार या 
क़ेद का दंड मुगतरहा हो । 


यदि कोई ऐसा व्यक्ति संदृष्य के रूप में, किसी सभा में बेठे 
ओर मत दे, जिसमें सदस्यता की योग्यता न हो या जो सदस्य 
होने के लिये अयोग्य ठहराया गया हो, तो जितने दिन वह बेठे गा 
ओर मत देगा, उस पर प्रति दिन पांचसो रुपये के हिसाब से 
दण्ड होगा । 


सदस्यों के विशेषाधिकार ओर भत्ता आदि-जहां तक 
कोई सदस्य इन सभाओं के नियमों की अवहेलना न करे,उसे इन 
में भाषण करने की स्वतन्त्रता है । किसी सदस्य पर सभाओं या 
इनकी कमेटियों में भाषण या मत देने के कारण, या सभा के 
आदेशानुसार उसकी रिपोट, मत या कारवाई प्रकाशित करने के 
कारण, कोई क़ानूनी कारबाइई नहीं को जासकती । अन्य बातों में 
सदस्यों के विशेषाधिकार वे हैं, जो समय समय पर व्यवस्थापक 
मंडल के क्रानून से निधांरित हों । जो सदस्य सभाओं के नियमों 
या स्थायी आज्ञाओं को भंग करें, या अशिष्ट व्यवहार करें, उन्हें 
सभाओं से हटाने के अतिरिक्त, सभाएं या उनकी कमेटी या उन 
का कोई पदाधिकारी उनको न्यायालय की भांति कोई दण्ड नहीं 
देसकता । जो व्यक्ति इन सभाओं में से किसी को कमेटी के 
सामने, कमेटी के चेयरमेन द्वारा कहे जाने पर, साक्षी देने या 
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दोषो ठहराने के बाद, दंड देने के नियम व्यवस्थापक मंडल के 
क़ानून से बनाये जासकते हैं । 


व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों को दिया जाने वाला वेतन 
ओर भत्ता समय समय पर मंडल के क़ानून द्वारा निर्धारित 


होता है । 


प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाएं--आगे, प्रष्ट ८६ में दिये 
हुए नक्शे से यह ज्ञात होजायगा कि विविध प्रांतों की व्यवस्थापक 
सभाओं में किस किस निर्वाचक संघ से कितने कितने सदस्य 
होते हैं । 


नक्शे के सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें उल्लेखनीय हैं:--- 


जो मतदाता मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई, ऐंग्लो-इण्डियन, 
अथवा योरपियन निर्वाचन क्षेत्रों के नहीं होते, उन्हें ही. साधारण निर्वा- 
चक संघ में मत देने का श्रधिकार होता है । इस निर्वाचक संघ में 
अधिकांश हिन्दू ही होते हैं । 


हरिजनों के लिये सिन्ध ओर पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को छोड़कर, 
अन्य सब प्रान्तों में कुछ जगह सुरक्षित हैं, ओर ये साधारण जगहों में ही 
सम्मिलित हैं । उक्त सुरक्षित जगहों का हिसाब इस प्रकार हैः--मद्रास 
३०, बम्बई १५, बच्चाल ३०, संयुक्त प्रान्त २०, पञ्चाब ८, बिहार १९, 
मध्यप्रान्त बरार २०, आसाम, ७, ओर उड़ीसा ६। 


बम्बई में साधारण जगहों में ७ जगह मराठों के लिये सुरक्षित हैं । 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल ८६ 

















७ 0 0 0 
(७ थष छः ] 

































































र् ८ ७१।+॥२।२एि * ०८ 
वी मि ; 
0 कि 
० आई फल 
"०7 4 | #्ा॥ह पे के 
कण है. ." न शक जम की. कमल धिनिक 0 282 72मक>2 87 वन कक 
हे ० 22] [0.० 07. /४/ 
| । . शोध 
[०8 कट 
जल 3६ 0)2० 
ि | | $/ है 42४9»॥६ का 
० [० | «७०७ [; 
नि कम 
20... 6४ 
9 ७॥४)४४४५ हट 
; "(4 | ।2253॥ क्‍ ही. 0 
॥+०२)१४६ 
ग 3! «* 
2|& ८ 98 &६8॥] 
कप 90 [8 
७० 402]॥5) 2 20... ७०८ 
् 2५ 
रपट 





६० भारतीय शासन 


जा ही की की की माही “ही की ही मीना की आज कक आज आज के #८/६/४/६४/७४/४./४/६/४/४६-/७-/४६ /४. /४७४ /४/६४ /६/६./४६/ ६/४६/७ /४/४६./७/४ शी 5 ४ 5 
की नबनननकक-4प-+-गमनननायय-निननननानन नए घ कील िभण5एए।:सड:डड न  ीीीत++स्‍लौह आन तहतनुनतहनतहतक्न्‍+_ह६ूठ६]]न्‍स्‍+कजखा-+-+3्नक्‍नत्++++____++5 5 _््च्+ै 5 


हरिजनों श्रोर मराठों के वास्ते स्थान सुरक्षित करने के लिये कुछ 
साधारण निर्वाचक संघों में एक या अधिक जगह उनके लिये सुरक्षित रखो 
जायगी; उक्त प्रत्येक निर्वाचक संघ में कम से कम एक स्थान अन्य ऐसे 
व्यक्ति के चुने जाने के लिये रहेगा, जो: साधारण निर्वाचक संध से चुना 
जा सकता हो । 


जिप्त प्रान्त में हरिजनों के लिये साधारण जगह सुरक्षित हैं, वहां 
उनके निर्वाचक संघ के सब निवाचक एक प्रारम्भिक निर्वाचन में भाग 
लेकर, प्रत्येक जगह के लिये चार उम्मेदवार चुनंगे। जो चार व्यक्ति इस 
चुनाव में सब से अधिक मत प्राप्त करेंगे, वे ही साधारण निर्वाचक संघ 
के उम्मेदवार माने जांयगे, दूसरे; यक्ति हरिजनों की ओर से उम्मेदवार 
नहीं माने जांयगे । 





पंजाब के जमींदारों की जगहों में से एक जगह तुमांदार के लिये 
सुरक्षित है । 

भिन्न भिन्न जातियों की बल्ियों का निर्वाचन या तो उन्हीं निर्वांचक 
संघों से हो जायगा, जिनसे उन उन जातियों के पुरुषों का होता हे, 
अथवा उनके लिये एथक्‌ निर्वाचक संघ होंगे । 


निर्वाचक कौन हो सकता है !-जिन व्यक्तियों में निर्वा- 
चक की पहले बताई हुईं अयोग्यता न हो और जिन में निम्न 
लिखित योग्यताएं हों,# वे ही प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के किसी 
निर्वाचक संघ की सूची में अपना नाम दज करा सकते हैं:-- 


१--जो निवाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले 
हों; ओर 
# भिन्न भिन्न प्रान्तों में निर्वांचकों की साम्पक्तिक योग्यता सम्बन्धी 


नियमों में भेद हैं । स्थानाभाव से हमने यहां संयुक्त प्रान्त के ही मुख्य 
मुख्य नियमों का उल्लेख किया है । 
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२--(क) जो संयुक्त प्र।न्त में ऐसे मकान के मालिक हों जिसका 
वार्षिक किराया २४) रु० या उससे अधिक दो, या 


(ख) जो संयुक्तप्रान्त में ऐसे शहर में, जहां पर म्युनिसिपैलिटी 
द्वारा हेसियत-कर लिया जाता हो, १५०) रु० की वार्षिक 
आय पर यह कर दूते हों, या 


(ग) जो भारत सरकार को आय-कर देते हों, या 


(घ) जो ऐसी ज़मीन के मालिक हों जिसकी आय निर्धारित 
रक्तम या उससे अधिक हो, या 


[ संयुक्त प्रान्त में, कुमाऊं की पहाड़ी पट्टियों में जमीन 
के सब मालिक तथा सब “ खोेकार ” तथा श्रन्य स्थानों में 
४) रु० वाषिक मालगुजारी वाली जमीन के माज्निक निर्वाचक 
हो सकते हैं ] 


(च) जिनके अधिकार में निधोरित आय या उससे अधिक की 
ज़मीन हो, या 


[ संयुक्त प्रान्त में १०) रु० या अधिक वार्षिक लगान, 
देने वाले व्यक्ति निर्याचक हो सकते हैं । ] 


(छ) जिन में शिक्षा सम्बन्धी निधोरित योग्यता हो, या 


(ज) जो भारतीय सेना के पेंशन पाने वाले या नौकरी छोड़ 
चुकने वाले अफ़सर या सिपाही हों । 


कुमाऊं की पहाड़ी पद्टियों में, वह व्यक्ति भी निर्वांचक संघ 
में मत दे सकता है जो वहां किसी गांव में शिल्पकार हो, और 
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गांव के शिल्पकार परिवारों से निधोरित रीति से प्रतिनिधि चुना 
गया हो । 


किसी ञ्री का नाम निवांचक सूची में निस्न लिखित दशा में 
भो दज किया जाता हैः-- 


क--अगर वह भारतीय सेना के पेन्शन पाने वाले या नौकरी 
छोड़ चुकने वाले अफ़सर या सिपाद्दी की पेन्शन पाने 
वाली विधवा या माता हो, या 


ख--अगर उसे लिखना पढ़ना आता हो, या 
ग--अगर उसके पति में निधोरित योग्यता हो, 


[ इस प्रसंग में पति के लिये जो आर्थिक योग्यता 
निर्धारित की गयी है, वह पूर्व सूचित साधारण योग्यता से 
कुछ अधिक है । ] 


ये योग्यताएं साधारण तथा जातिगत निर्वाचक् संघों के 
विषय की हैं | ( क ) व्यापार उद्योग और खशिज, ( ख ) ज़मी- 
दार, ( ग) विश्व विद्यालय, ओर ( घ ) श्रम के निर्वाचक संघों 
के निवाचकों के लिये अन्य योग्यताएं निधोरित हें । 


निर्वाचन नियमों की आलोचना; मताधविकार-- 
भारतीय नेताओं की मांग थी कि प्रत्येक बालिरश पुरुष स्त्री को 
मताधिकार मिले । सरकार की ओर से नियुक्त मताधिकार कमेटी 
ने भी बालिग़ मताधिकार को उत्तम और उपयोगी माना, परन्तु 
विशाल जन संख्या ओर अशिक्षा के होते हुए, एवं योग्य पुलिस 
आदि अधिकारियों की कमी के कारण उसने इसे व्यवह्यारिक नहीं 
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सममा। नमेदल के कुछ भारतीय नेताओं की राय थी कि एक लाख 
या उससे अधिक आबादी वाले ३० शहरों में बालिय मताधिकार 
दिया जाय; तथा पार्लिमेंट ऐसी व्यवस्था करे कि ३० साल में 
समस्त स्थानों के बालियों को मताधिकार प्राप्त हो जाय । परन्तु 
यह बात भी कमेटी ने स्वीकार न की। नवीन शासन विधान से 
पु यहाँ त्रिटिश भारत के ७१ लाख 'अअथात्‌ तीन प्रति शत 
व्यक्तियों को मताधिकार,था, अब उक्त कमेटी की योजना के 
अनुसार साढ़े तीन करोड़ पुरुष स्त्रियों को, अथात्‌ लगभग २१४ 
प्रतिशत जनता को मताधिकार होगा । इस प्रकार मताधिकार में 
वृद्धि अवश्य हुई है; परन्तु जितनी वृद्धि हुई है, उसका लाभ नहीं 
के बराबर है, कारण, ( क ) प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं का 
निवाचन साम्प्रदायिक आधार पर होने से राष्ट्रीया। को क्षति 
पहुँचती है, ओर ( ख ) छः प्रान्तों में दूसरी सभा अथात्‌ व्यव 
स्थापक परिषदें स्थापित करके, उन प्रान्तों की वयवस्थापक सभाओं 
( ऐसेम्बलियों ) को शक्ति-हीन कर दिया गया है । अम्तु, मता 
धिकार की वृद्धि तो असंतोषप्रद है ही, वह उपयक्त कारणों से 
ओर भी हानिकर होगे है । 


पृथकू ।नवॉचन-- भिन्न भिन्न सम्प्रदाय या पेशे आदि के 
आदमी तो सभी देशों में होते हैं, पर यहां सरकार का सहारा 
पाकर ये राजनैतिक कार्यों में भी अपनी प्रथकता और भेद भाव 
की घातक सूचना देते हैं। लाड मिंटो की ऋपा से भारतवासी 
प्रथक निवाचन के माया जाल में फंसे । तब से विशेषतया मुसल- 
मानों ने उससे मुक्ति न पायी। वरन्‌ रोग बढ़ता ही गया। 
२-३ अडआ के अनुसार यहां १५ प्रकार के निवाचक संघ 
होते है :-- 


(१) साधारण, (२) सिख, (३) मुस्लिम, (४) ऐंग्लो 
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इंडियन, ( ५ ) योरपियन, ( ६ ) भारतीय इसाई, (७ ) व्यापार 

उद्योग और खणिज, (८५) ज़्मीदार, (६) विश्व विद्यालय 

( १० ) श्रम, ( ११ ) स्रियां--साधा रण, ( १२ ) स्रियां--सिख 
१३ ) स्लरियां-मंसलमान, (१४ ) स्रियां-एंग्लो-इंडियन, 
१४ ) स्रियां--भारतीय इंसाई । 


महात्मा गानधी की जी-तोड़ कोशिश से, हरिजनों# के साथ 
सममोता होगया, और उनके लिये साधारण निवाचक संघों से 
चुने जाने वाले प्रतिनिधियों में हो स्थान सुरक्षित कर दिये गये । 
अन्यथा, उपयक्त सूची में एक को ओर भी वृद्धि दो जाती, ओर 
निर्वाचक संघ १६ प्रकार के होते। कहना नहीं हागा, निवाचक 
संघों की अनेकता राष्ट्रीय का अंग भंग करती हें, जनता को 
वास्तविक स्व॑ंराज्य के लिये संयुक्त निवोचन चाहिये । 


स्रा-मताधकार--नवीन विधान से जो शासन प्रणाली 
प्रचलित की गयी है, उसमें पुरुषों के साथ ख्रियों को भी पृव्रापेत्षा 
अधिक मताधिकार दिया गया है। परन्तु देने का ढंग ऐसा है कि 
उससे हानि बहुत होती हे । भारतीय महिला समाज की ओर से 
प्रथक्‌ निबाचन का विरोध किया था । -उसकी न्यूनतम मांग यह 
थी कि नागरिक चेत्रों में बालिरा स्त्रियों की मताधिकार सम्मिलित 

+£ हरिजन' कही जाने वाली जातियां भिन्न भिन्न ग्रांतों में, तथा कहीं 
कहीं तो एक प्रांत के भी विविध भागों में प्रथक्‌ एथक हैं । भारतीय 
समाज में इस शब्द का वर्तमान उपयोग, कुछ ही समय से, महात्मा 
गांधी की प्रेरणा से होने लगा है; उससे पहले 'दक्तित श्रेणी” ८ डिप्रेस्ड 
क्लास ) का उपयोग होता था। नवोन शासन विधान में “शेड्यहड 
कास्ट्स” ( सूची या परिशिष्ट में अंकित जातियां ) का उपयोग किया 
गया है । इस श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिन्हें हिंदू समाज के कट्टर व्यक्ति 
न्‍्यूनाधिक अस्पृश्य मानते हैं । 
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चुनाव द्वारा दिया जाय । परन्तु उसको सफलता न मिली । 
स्त्रियों के मताधिकार में शिक्षा, सम्पत्ति, ओर पत्नित्व सम्बन्धी 
शर्तें रखदी गयीं। इसके अतिरिक्त उन्हें साम्प्रदायिक आधार 
पर मताधिकार देकर, उनकी इस समय तक को एकता का लोप 
करके, उन्हें जाति धरम आदि के भेद भावों से विभक्त कर दिया 
गया है । अब प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की भिन्न भिन्न जाति 
धग्रादि की महिला--सदस्याएं सत्री-समोज की प्रतिनिधि न होकर, 
केवल जाति या धम विशेष की ख्त्रियों की प्रतिनिधि होंगी | इसमें 
महिला समाज या भारतीय राजनीति की अवनति स्पष्ट है ? 


प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌्---आगे दिये हुये नक्शे से 
यह ज्ञात होजायगा कि किन प्रान्तों की व्यवस्थापक परिषदों में 
किस किस निर्वाचक संघ के कितने किसने सदस्य होते हैं । 


नक्शे के सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें उल्लेखनीय हैं :--- 


यद्यपि प्रत्येक सदस्य का कार्य काल साधारणतया नो वर्ष है, तथापि 
परिषद के प्रथम संगठन के समय गवनंर कुछ सदस्यों का कारय काल 
घटाकर ऐसी व्यवस्था करता है कि प्रत्येक प्रकार के सदस्यों में से लगभग 
एक-तिहाई तीन तीन वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते जांय। अर्थात्‌ 
प्रथम संगठन के बाद किसी भो समय परिषद में नये सदस्यों की संख्या 
एक तिहाई से अधिक नहीं होती । 


जो सदस्य किसी अ्रकस्मात ख़ाली होने वाली जगह के लिये चुना 
जाता है वह अपने पूर्वाधिकारी के शेष रहे हुए कार्य काल तक ही अपने 
पद पर रहता है। 
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मुसलमान, योरपियन तथा भारतीय ईसाई निर्वाचक संघों से इब्हीं 
जातियों के व्यक्ति मत दे सकते हैं । और, ये व्यक्ति साधारण निर्वाचक 
संघ में मत नहीं दे सकते । साधारण निर्वाचक संघ में इन जातियों के 
व्यक्तियों को छोड़कर अन्य जातियों या सम्प्रदायों के व्यक्ति ही मत 
दे सकते हैं । 





प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाने वाले सदस्य 
«८ एकाकी हस्तान्तरित मताधिकार ” ( सिंगल ट्ान्सफरेबल वोट ) 
प्रणाली से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार चुने जाते हैं । 


एकाकी हस्तान्तारित मताधिकार--इस प्रणाली में मत- 
दाता को एक ही मत देने का अधिकार रहता है, पर वह यह 
सूचित कर सकता है कि सब प्रथम उसके मत का उपयोग किस 
उम्मेद्वार के लिये हो, और यदि उस उम्मेदबार को उसके मत 
की आवश्यकता न हो ( वह उम्मेदवार अन्य मतन-दाताओं के 
मतों से हो चुना जाय ) तो उस मत का उपयोग किस दूसरे 
उम्मेदवार के लिये हो, ओर यदि दूसरे उम्मेदवार को भी उस 
मत की आवश्यकता न हो तो किस तीसरे या चौथे उम्मेदवार 
के लिये उसका उपयोग किया जाय | मतदाता अपने मत-पत्र पर 
उम्मेदवारों के नाम के सामने १, २, ३२, आदि अंक लिखकर यह 
सूचित करता है कि उसके चुनाव या पसन्द का क्रम क्या है, वह 
किस उम्मेदवार को सब प्रथम स्थान देता है, किसे दूसरा, ओर 
किसे तीसरा, आदि। 


उम्मेदवारों की सफलता का हिसाब लगाने के लिये पहले यह 
देखा जाता है कि किसो उम्मेदवार को कम से कम कितने मतों 
की आवश्यकता है । यह संख्या सब प्राप्त मतों को, निवोचित 
होने वाले सदस्यों की संख्या में एक जोड़कर उससे भाग देने से, 


१ ३+छ 
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तथा भजनफल में एक जोड़ देने से, मालूम हो जाती है। इसे 'कोटा', 
पर्याप्त संख्या या आनुपातिक भाग कहते हैं । उदाहरणाथे यदि 
पांच सदस्य निर्बाचित होने वाले हैं, शोर सोलह उम्मेदवार हैं 
जिनके लिये कुल मिलाकर ४४ मत ग्राप्त हुए हैं तो कोटा! -५४- 
( ४+१ )+१८१०; जो उस्मेदवार प्रथम पसन्द के इतने मत प्राप्त 
कर लेता है, जो 'कोटा” अर्थात्‌ पर्याप्त संख्या के समान या उससे 
अधिक हों,वह निर्वाचित घोषित किया जाता है । यदि उसके प्राप्त 
मत कोटा” से अधिक हों,तो उनमें से कोटा” निकाल देने पर जो 
शेष बचते हैं उनके सम्बन्ध में यह विचार किया जाता है कि दूसरी 
पसन्द में इनमें से कितने मत किस उम्मेदवार के लिये हैं। अगर 
यह (दूसरी पसन्द वाला ) उम्मेदवार स्त्रयं॑ अपने लिये प्राप्त मतों 
के ही आधार पर निर्वाचित घोषित होगया हो, तो उक्त शेष मतों 
का उपयोग तीसरी पसन्द के व्यक्ति के लिये किया जाता है। 
इसी प्रकार आगे होता रहता है । यदि ऐसा करने पर आवश्यक- 
तानुसार उम्मेदवार निबाचित नहीं होते तो जिन उम्मेदवारों के 
मत आनुपातिक भाग से कम होते हैं, उनमें से जिसके सबसे कम 
हों उसे असफल घोषित करके उसके लिये प्राप्त मतों का उपयोग 
उन उम्मेदवारों के लिये किया जाता है, जिनके लिये वे मत दूसरी 
पसन्द में रखे गये हों । इसके बाद फिर जो उम्मेदवार शेष रहेंगे, 
उनमें से जिसके लिये मत सबसे कम होंगे, उसके लिये प्राप्त मतों 
का भी इसी प्रकार उपयोग किया जायगा; इस प्रकार यह क्रिया 
उस समय तक होती रहेगी, जब तक कि ज़ितने सदस्यों को 
निर्वाचित करना हो, उतने निवाचित न होजांय । 


निर्वाचकों तथा सदस्यों की योग्यता-शासन विधान 
में यह नहीं बताया गया है कि प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के 
सदस्यों तथा उन्हें चुनने वाले निवाचकों की योग्यता कया हो, 
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उसमें केवल यही कहा गया हे कि उनमें निधोरित योग्यता होनी 
चाहिये। तथापि इसमें संदेह नहीं कि निवोचकों की योग्यता का 
आधार उच्च आर्थिक स्थिति अथवा उच्च पदों वाली सरकारी 
नोकरी होगी, और इन परिपदों के निर्वाचित सदस्य सब साधारण 
हितों के प्रतिनिधि न होकर उक्त थोड़े से निवाचकों का द्वी मत 
प्रकट करने वाले होंगे। 


दूसरी सभा के विषय में वक्तव्य---पहले सब गवनेरों 
के प्रान्तों यें एक एक ही व्यवस्थापक सभा थी । अब सन्‌ १६३५ 
ईं० के विधान के अनुसार एक दो नहीं, आधे दजन प्रान्तों में 
दूसरी सभा ( 'सेकिंड चेम्बर! ) का आयोजन किया गया है। 
केन्द्र में दूसरी सभा ( अथात्‌ राज्य परिषद्‌ ) होने से क्या हानि 
है, यह पहले ( प्र8 ५१-२ में ) बताया जा चुका है, प्रान्तों में 
दूसरी सभा की व्यवस्था उससे भी अधिक हानिकर हे । 


इसमें निम्न लिखित दोष हें:-- (१) इसके सद्स्यों--ज़मीदार 
तालुकेदार और पूजीपति आदि के स्वाथ सबसाधारण के स्वार्थो 
से भिन्न होते हैं। वे लोग प्राय: प्रगति-विरोधी होते हैं । इसलिये 
यदि व्यवस्थापक सभा में राष्ट्रीय ओर उन्नत तथा प्रगति-शील 
विचारों के पर्याप्त सदस्य पहुंच ही जांय तो भी व्यवस्थापक परि- 
षद्‌ उनकी शक्ति को विशेष कायशील होने में सदेव बाधक 
होती रहेगी। (२) पहले बताया जा चुका है कि यह परिषद्‌ एक 
स्थायी संस्था है । प्रथम संगठन के बाद किसी भी समय इसके 
नये सदस्यों की संख्या एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी। इस 
प्रकार यदि प्रान्त में सबे साधारण के सामने कोई ज्वलंत समस्या 
उपस्थित हो ओर उसे हल करने के लिये विशेष उपाय काम में 
लाने की आवश्यकता द्वो तो परिषद में दो-तिहाई सदस्य ऐसे 
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देश काल का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे जिसमें प्रस्तुत समध्या 
ओर विचार उपस्थित न थे, इस प्रक्रार विशेष सुधार होने की 
आशा नहीं हो सकती । (३) इन परिषद्दों में से प्रत्येक में कुछ 
सदस्य गवनेर द्वारा नामज़द होते हैं। प्रांतीय स्व॒राज्य की व्यवस्था 
के साथ व्यवस्थापक परिषद में नामज़दगी की बात कैसी 
खटकती है, यह कहने की आवश्यकता नहीं । (४) बंगाल ओर 
विहार की व्यवस्थापक परिषदों में इन प्रान्तों की व्यवस्थापक 
सभाओं द्वारा चुने हुए सदस्यों की काफ़ी संख्या है; यहां तक 
कि वे नामज़द सदस्यों के साथ मिलकर कुल सदृष्यों के आधे 
से अधिक होजाते हैं। राजनेतिक प्रगति ओर प्रान्तीय स्वराज्य 
के साथ यह अप्रत्यक्ष चुनाव की बात सबथा बे-मेल और प्रति- 
क्रिया-मूलक है । 


जब कि नवीन विधान के निर्माण की क्रिया जारी थी, संयुक्त 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में इस विषय का विचार होते समय 
कहा गया था कि एक ही सभा रहने से प्राय: सभा और गवनेर 
के बीच जो मत भेद्‌ होजाया करता है, वह दूसरी सभा से 
बहुत कुछ कम हो जायगा। इससे तो दूधरी सभा बनाने 
का हेतु हो यह सिद्ध होता हे कि वह लोकमत के विरुद्ध रहतो 
हुई, जन-साधारण के प्रतिनिधियों का प्रभाव घटाने और गबनेर 
की शक्ति बढ़ाने में सहायक रहे | दूसरी सभा, गवनेर के स्वेच्छा- 
चार को निर्विन्न रूप से होने देने के लिये भले ही सहायक हो, 
बह देश को प्रान्तीय स्वराज्य के निकट लाने में एक असंदिग्ध 
बाधा है । 


दसदवां फरिच्छेद 


बल: 558 शक 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल 
(२) 
काये पद्धति 


[ पिछले परिच्छेद की भांति संघ की स्थापना होने तक, इस परिच्छेद 
में भी जहां जहां “* संघ ” और “ संघीय व्यवस्थापक मण्डल ” शब्दों का 
प्रयोग हुआ है, उनसे क्रमशः केन्द्रीय सरकार ओर भारतीय व्यवस्थापक 
मण्डल का आ्राशय लिया जाना चाहिये; और, संघान्तरित देशी राज्य 
सम्बन्धी बातें अभी लागू न होंगी । ] 


व्यवस्थापक मंडरू का अधिवेशन-- प्रत्येक प्रान्तीय 
उ्यवस्थापक मण्डल को सभा या सभाओं का, प्रति बषे, कम से 
कम एक अधिवेशन होने, ओर किसी अधिवेशन की अन्तिम बेठक 
के दिन से एक व के भीतर,दूसरा अधिवेशन होने का नियम है। 
इस नियम को ध्यान में रखते हुए, गबनेर प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मण्डल की दोनों या एक सभा का अधिवेशन ऐसे समय ओर 
स्थान पर कर सकता है, जिसे वह उचित समझे । वह सभाओं 
का काय-काल बढ़ा सकता है, ओर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा 
( एसेम्बली ) को भंग कर सकता है । 


गवर्नर का, भाषण और सन्देश सम्बन्धी अधिकार- 
गवनेर अपनी मर्जी से व्यवस्थापक सभा में, और यदि उसके 
प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद्‌ हो तो किसी भी सभा मेंया दोनों 
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सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में भाषण कर सकता है। बह दोनो 
में से किसी भी सभा में किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना संदेश 
भेज सकता है चाहे वह मण्डल के सामने उस समय विचाराधीन 
हो, या न हो । जिस सभामें कोई सन्देश भेजा जायगा, वह यथा 
सम्भव शीघ्रता-पूवेक संदेश में सूचित विषय का विचार करेगी । 

मन्त्रियों ओर ऐडवॉकेट-जनरल के अधिकार- प्रत्येक 
मन्त्री ओर ऐडबोकेट जनरल को व्यवस्थापक सभा में, ओर यदि 
उस प्रांत में व्यवस्थापक परिषद द्वो तो किसी भी सभा में, या 
दोनों सभाओं की संयुक्त बेठक में बोलने और कारंवाई में भाग 
लेने का अधिकार होता है । मन्त्री उस सभा में मत दे सकते हैं, 
जिसके थे सदस्य हों । 

सभाओं के पदाधिकारी-संगठित होने के पश्चात्‌, प्रांतीय 
ठ्यवस्थापक सभा यथा सम्भव शीघ्र अपने सदस्यों में से एक 
सभापति और एक उपसभापति चुनती है । इन्हें क्रमशः स्पीकरः 
ओर डिप्टी स्पीकर कहा जाता है । जब ये व्यवस्थापक सभा के 
सदस्य न रहें तो इन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ता है । ये गवनर 
को लिखित सूचना देकर अपने पद्‌ का त्याग कर सकते हैं, और 
व्यवस्थापक सभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पास किये 
हुए प्रस्ताव द्वारा अपने पद्से हटाये जां सकते हैं, हां ऐसे प्रस्ताव 
को उपस्थित करने की सूचना चोद्ह दिन पहले दी जानी चाहिये। 

जब सभापति का पद्‌ रिक्त हो तो उपसभापति, ओर उसका 
भी पद रिक्त होने की दशा में गवनर द्वारा नियुक्त किया हुआ 
सदस्य इस पद्‌ का काय सम्पादन करता है। सभापति और उप- 
सभापति को प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा निधारित वेतन 
दिया जाता है; और, जब तक मंडल द्वारा निर्धारित न हो, उन्हें 
गवनर द्वारा निर्धारित बेतन दिया जाता है । 
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उपयक्त नियम ( पद त्याग के विषय को छोड़ कर ), जिस 
प्रान्त में ठयवस्थापक परिषद्‌ है, वहां उस परेषद के लिये भी 
व्यवह्वत होते हें 


सभाओं में मत प्रदान--इन सभाओं में से प्रत्येक की 
बेठक में, एवं दोनों की संयुक्त बैठक में, प्रस्तुत प्रश्नों का निर्णय 
उपच्िित सदस्यों के बहुमत के अनुसार होवा दे । सभापति या 
उनके स्थान पर काय करने वाले व्यक्ति को प्रथम मत देने का 
अधिकार नहीं होता; हां, जब किसो प्रश्न के पक्त ओर विपक्ष में 
समान मत हों तो उपयक्त पदाधिकारी को अपना निणौोयक मत 
देना होता है 


ये सभाएं अपने सदस्यों के कुछ स्थान रिक्त होने की दशा 
में भी, अपना काये कर सकती हैं,और इनकी कारवाई उस दशा 
में भी नियमित मानी जाती है जब कि पीछे यह ज्ञात हो जाय कि 
कोई ऐसा व्यक्ति वहां बेठा ओर उसने उनमें भाग लिया, जो 
ऐसा करने का अधिकारी न था । अगर किसी समय प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभा को मीटिंग में कल सदस्यों के छुटे भाग से कम 
उपस्थित हों, या परिषद्‌ की मीटिंग में दस मेम्बरों से कम हों तो 
सभापति या उनके स्थान पर काय करने वाले व्यक्ति का यह 
कतेव्य होता है कि वह सभा की कारवाई को उस समय तक 
स्थगित कर दे जब तक कि उनकी ऊपर लिखी कमी दूर न 
हो जाय । 


सदस्यों सम्बन्धी नियम--प्रत्येकत समा का हर एक 
सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व गवनेर के सामने राज्ञ 
भक्ति की शपथ लेता है | कोई सदस्य दोनों सभाओं का सदस्य 
नहीं हो सकता; गवनर के अपने व्यक्तिगत निएय के अनुसार 
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2 आमजन जा अमल 


बनाये हुए नियमों में इस बात की व्यवस्था होती है कि जो 
व्यक्ति दोनों सभाओं का सदस्य चुना जाय, वह किसी एक्र में 
अपना स्थान रिक्त कर दे । अगर किसी सदस्य में निधोरित 
अयोग्यता होज।य ( यह पिछले परिच्छेर में बताई गयी है ), या 
वह गवनेर को लिखित त्याग पत्र देदे तो उसका स्थान रिक्त हो 
जाता है । अगर किसी सभा का सदस्य, सभा की अनुमति बिना, 
साठ दिन तक सभा की सब बैठकों से अनुपस्थित रहे तो सभा 
उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है | इन साठ दिनों में 
वे दिन नहीं गिने जाते जो दो अधिवेशनों के बीच में हो, या 
जिनमें लगातार चार से अधिक दिन तक काय स्थगित रहा हो । 


प्रान्तीय व्यस्थापफ मण्डल का काये क्षेत्रें--नवीन 
विधान के अनुसार व्यवस्था सम्बन्धी विषय तोन सूबचियों में 
विभक्त किये गये हैं:-- (क) संघीय व्यवस्था सूची, (ख) संयुक्त 
व्यवस्था सूची, और (ग) प्रान्तीय व्यवस्था सूची । जिन विषयों 
के सम्बन्ध में प्रान्तीय उयवस्थापक सण्डल क़ानून बना सकता ६ 
बे संक्षेप में निम्न लिखित हैं :-- 


१--साव जनिक शांति ( सेना छोड़कर ), अदालतों का संग- 
ठन ओर फ़ीस ( संघ न्यायालय छोड़कर ) । २--संघ न्यायालय 
को छोड़कर, अन्य न्यायालयों का इस सूची के विषयों के संबंध 
में निशंय देने का अधिकार; माल की अदालतों की काये पद्धति । 
(३) पुलिस । (४) जेल । (५) प्रान्त का सावजनिक ऋण । (६) 
प्रान्तीय सरकारी नौकरियां, नोकरी कमीशन । (७) प्रान्तीय 
पेन्शन । (८) प्रांतीय निमाण काय, भूमि और इसमारतें। (६) 
सरकारी तौर से भूमि प्राप्त करना। (१०) पुस्तकांलय तथा अजा- 
यबघर। (११) प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के चुनाव । (१२) 
प्रान्तीय मन्त्रियों, तथा व्यवश्धापक सभाओं ओर परिषदों के 


प्रान्तीय वयवस्थापक मण्डल १०४ 








4०० 











न 


सभापति, उपसभापति और सदस्यों का वेतन आर भत्ता । (१३) 
स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं । (१४) सावेजनिक स्वास्थ्य ओर सफ़ाई 

अस्पताज्न, जन्म ओर मृत्यु का लेखा । (१५) तीथयात्रा । (१६) 
क़त्रिस्तान | (१७) शिक्षा । (१८) सड़कें, पुल, घाट और आवा- 
गमन के अन्य साधन ( बड़ी रेलों की छोड़ कर )। (१६) जल- 
प्रबन्ध, आबपाशी, नहर, बांध तालाब ओर जलसे उत्पन्न होने 
वाली शक्ति। (२०) कृषि, कृषि-शिक्षा ओर अनुसन्धान, पशु 
चिकित्सा तथा कांजी हाउस । (२१) भूमि, मालगुज़ारों और 
किसानों के पारस्परिक सम्बन्ध | (२२) जंगल । (२३) खान, तेल 
के कुओं का नियंत्रण, ओर खणिज उन्नति। (२४) मछलियों का 
व्यवसाय । (२५) जंगली पशुओं की रक्षा। (२६) गेस, और गैस 
के कारखाने । (२७) प्रान्त के अन्दर का व्यापार वाणिज्य, मेले 
तमाशे, साहूकारा ओर साहूकार । (२८) सराय । (२६) उद्योग 
धन्धों की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूर्ति और वितरण । (३०) 
खाद्य पदार्थों आदि में मिलावट; तोल ओर माप | (३१) शराब. 
ओर अन्य मादक वस्तुओं सम्बन्धी क्रय विक्रय और व्यापार 
(अफ्रीम की उत्पत्ति छोड़ कर)। (३२) ग़रीबों का कष्ट-निवारण, 
बेकारी । (३३) कारपेरेशनों का संगठन, संचालन ओर परि- 
माप्ति; अन्य व्यापारिक साहित्यिक, वेज्ञानिक, धार्मिक आदि 
संस्थाएं; सहकारी समितियां । (३४) दान, ओर दान देने वाली 
संस्थाएं । (१५) नाटक थियेटर ओर सिनेमा । (३६) जुआ और 
सट्टा । (३५) प्रान्तीय विषयों सम्बन्धी क्रानूनों के विरुद्ध होने 
वाले अपराध । (३८) प्रांत के काम के लिये आंकड़े तेयार करना । 
(३६) भूमि का लगान, और मालगुज़ारी सम्बन्धी पेमायश । 
(४०) आबकारी, शराब, गांजा, अफ्रीम आदि पर कर । (४१) 
कृषि सम्बन्धी आय पर कर। (४२) भूमि, इमारतों, पर कर । 

(४२) क्षि-भूमि के उत्तराधिकार सम्बन्धी कर। (४४) खणिज 
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अधिकारों पर कर । (४५) व्यक्ति-कर । (9७९) व्यापार, पेशे पन्धे 
पर कर । (४७) पशुओं और किश्तियों पर कर । (४८) माल की 
बिक्री और विज्ञापनों पर कर । (४६) चँगी । (५०) विलासिता 
को वस्तुओं पर कर; इस में दावत, मनोरंजन, जुए सट्ट पर का 
कर सम्मिलित है । (५१) स्टाम्प । (५२) प्रान्त के भोतर के जल 
मार्गों में जाने वाले माल और यात्रियों पर कर। (५३) माग-कर 
(टोल ) | (५४) अदालती फ़ीस_ को छोड़ कर किसी प्रान्तीय 
विषय सम्बन्धी फ़ीस । 


प्रान्ताय व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों की सीपा-- 
गवनर-जनरल की पूव स्वीकृति बिना प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल 
की सभा में कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित नहीं किया 
जा सकता:-- 


(क) जो पार्लिमेंट के ब्रिटिश भारत सम्बन्धी किसी क़ानून 
को रद्द (रिपील ) या संशोधित करता हो, या जो उससे 
असंगत हो । 


(ख) जो गवनर-जनरल के किसी क्रानून या आर्डिनेंस को 
रद या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो । 


(ग) जिसका प्रभाव किसी ऐसे विषय पर पड़ता हो, जो 
गवनेर-जनरल को नवीन विधान के अनुसार अपनी मर्जी से 
करना हो । 


(घ) जो योरपियन ब्रिटिश प्रजा सम्बन्धी फ्रोज़दारी काय- 
पद्धति पर प्रभाव डालता हो । 


गवनेर की पू् स्वीकृति बिना कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन 
उपस्थित नहीं किया जा सकता :-- 
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( १) जो गवनर के किसी क़ानून या आ्डिनेपघ को रद्या 
संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो । 


(२) जो पुलिस सम्बन्धी किसी क़ानून के प्रस्ताव को रद या 
संशोधित करता हो, या उसपर असर डालता दो । 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को ऐसा क़ानून बनाने का अधि- 
कार नहीं हे, जिसका प्रभाव त्रिटिश भारत या उसके क्रिसी भाग 
के लिये पार्लिमिंट के क्रानून बनाने के अधिकार पर पड़े, या जिस 
का सम्बन्ध सम्राट या उसके परिवार से, सम्राट के भारत में 
प्रभुत्व से, सपरिषद्‌ सम्राद्‌ को आज्ञाओं से, या भारत मंत्री के 
नवीन विधान के अनुसार बनाये हुए नियमों से, या गवनेर या 
गवनर-जनरल के अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निण ये के अनुसार 
बनाये हुए नियमों से हो, या जिससे सम्राट के किसी न्यायालय 
से अपील करने की अनुमति देने के विशेषाधिकार में कमी पड़े । 


भेद भाव सम्बन्धी व्यवस्था--नवीन विधान में इस 
बात की परी व्यवघ्था कीगयी है, कि इड्नलेंड में बसे हुए ब्रिटिश 
प्रजाजनों के साथ भारतवष में वेसाही व्यवहार हो, जेसा भार- 
तीय प्रजाजनों के साथ होता है, कोई भेद भाव मूलक कानून न 
बनाया जाय । उन्हें त्रिटिश भारत में आने में कोई बाधा न हो 
न उन्हें जन्म-स्थान, जाति, वंश, भाषा, निवास स्थान आदि के 
आधार पर यहां यात्रा करने, सम्पत्ति प्राप्त करने ओर बेचने, सर- 
कारी पद प्राप्त करने, या व्यापार अथवा उद्योग धंधा करने में 
कोई बाधा रहे । गवनर के विशेषाधिकारों के प्रसद्भ में यह 
बताया जाचुका है. कि यदि भारतवष में इंगलेंड के माल की 
आयात के सम्बन्ध में कोई भेद माव मूलक क़ानून ज़ारी हो या 
शासन विभाग की ओर कोई ऐसा आदेश जारी हो तो गवनर 
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उसे रोक सकता है । विधान में यह स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि 
भारतीय व्यवसाय को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में, यहां 
व्यापार करने वाली भारत और इंगलेंड की कम्पनियों में कोई 
भेद भाव न रखा जाय । इस विधान के निर्माण से चाहे पू्ष 
संगठित हो, या पीछे, उक्त विदेशी कम्पनियों से भारतीय कम्पनियों 
के समान ही व्यहार हो | ज्ञिन जहाजों की रजिस्टरी इंगलेंड में 
हुई हो, उनके सम्बन्ध में भी किसी प्रकार का--जहाज़, उसके 
स्वामी, अफ़सर, मन्लाह, यात्री या उस पर लदे हुए माल आदि 
के विषय में, कोई भेद भाव मूलक क़ानून न बनाया जाय । हां 
यदि त्रिटिश भारत में रजिस्टरी किये हुए जहाज़ों के सम्बन्ध में 
इंगलंड में भेद भाव मूलक क़ानून हो, तो उतने अंश तक यहां 
भेब भाव रह सकता है । 


यह नीति समानता मूलक दिखाई देती है, परन्तु जब कि 
वतमान दशा में ब्रिटिश और भारतीय जहाज़ों की स्थिति में 
आकाश पाताल का अन्तर है, समानता की नीति के व्यवहार 
का अथ असमानता को चिरस्थायी बनाये रखना है। विविध 
व्यापार ओर उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में भी अंगरेज़ों और 
भारतीयों में भेद भाव मलक क़ानून न बनाये जाने की व्यवस्था 
की गयी है । इस सम्बन्ध में भी ऊपर कही हुईं बात विचारणीय 

निदान, भेद भाव मूलक क्रानून को रोकने के आवार पर, ऐसा 
प्रतीत होता है कि अंगरेज़ों, अंगरेज़ व्यापारियों, कम्पनियों तथा 
अन्य पेशेवर्)ों को भारतीयों, भारतीय व्यापारियों, कम्पनियों 
ओर अन्य पेशेबरों से स्थायी रूप से उच्च स्थान दिये जाते रहने 
का आयोजन किया गया है । 


व्यवस्थापक मण्डल के नियम-व्यवस्थापक मरडलों 
की काय प्रणाली के नियम बहुत विस्तृत हैं | हम यहां उनमें से 
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कुछ ख़ास ख़ास का उल्लेख मात्र कर सकते हैं + गवनर को 
अधिकार है कि ग्रेर-सरकारी काये के लिये समय ओर क्रम 
निश्चय करे । सभापति को अधिकार है कि किसी प्रश्न के पूछे 
जाने की अनुमति, इस आधार पर देने से इन्कार करदे कि यह 
प्रान्तोय सरकार से विशेष सम्बन्ध नहीं रखता । कछ विपय 
ऐसे हैं, जिन पर मंडल की किसी सभा में विचार नहीं होसकता 

उनके अन्तिम निणेय का अधिकार गबनर को है । सावजनिक 
महत्व के किसी ख्नास विषय की बहस करने के लिये परिषद फे 
अधिवेशन को कुछ शर्तों के साथ स्थगित करने का प्रस्ताव किया 
जा सकता है। सभापति को अधिकार है कि वह किसी सदस्य के 
भाषण में पुनरुक्ति या अप्रासंगिक विषय का उल्लेख करे, और, 
उसको बोलने से रोके । सभापति किसी सद॒स्य को किसी मन्त्री 
पर अविश्वास या निन्दा का प्रस्ताव करने को अनुमति उस समय 
देता है, जब सदस्यों की एक बड़ी संख्या खड़ी होकर, अनुमति 
देने के पक्ष में होना सूचित कर दे | सदस्यों की यह संख्या भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में थक प्रथक्‌ है । 


ठ्यवस्थापक मंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने और प्रस्ताव 
करने का बेसोीं ही अधिकार है जेसा भारतीय व्यवस्थापक मंडल 
के सम्बन्ध में हम पांचवें परिच्छेद में बता आये हैं । मंडल में 
किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग के उपस्थित किये जाने से 
रोकने का अधिकार, उस प्रान्त के गबनर को होता है । 


कानून कैसे बनते हैं (--आय व्यय सम्बन्धी मसविदों 
के विशेष नियमों का उल्लेख आगे किया जायगा, उन्हें ध्यान में 
रखते हुए किसी क्वानून का म्तविदा व्यवस्थापक सभा में, ओर 
जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद्‌ है, किसी भी सभा में, उसके 
सदस्य द्वारा उपस्थित किया|जा सकता है। मसविदा किसी ऐसे 
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जला 


विषय के ही सम्बन्ध में हो सकता है जो ग्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडल की अधिकार-सीमा के अन्दर हो । सरकांरी मसविदा 
सरकार के उस सद्रय द्वारा उपस्थित किया जाता है जो मसविदे 
के विषय का अधिकार रखता हो । जब कोई गरेर-सरकारी सदस्य 
कोई मसविदा उपस्थित करना चाहता है तो उसे अपने इस 
विचार की, पहले सूचना देनी होती है । जब कोई मसविदा 
नियमानुसार उपस्थित हो चुकता है तो वह प्रायः एक विशेष 
कमेटी में भेजा जाता है । इस कमेटी का चेयरमेन वह सरकारी 
सदस्य होता है जो इस विषय का अधिकार रखता हो ! उसकी 
रिपोर्ट उस सभा में पेश की जाती है, जिसका कि उक्त प्रस्तावक 
सदस्य हो | पश्चात्‌ मसविदे के प्रत्येक वाक्यांश पर प्रथक प्रथक 
विचार किया जाता है। सब सम्मति यां बहुमत द्वारा स्वीकृत 
होने पर मसविदा उस सभा में पास हुआ कहा जाता है | 


यदि उस प्रान्त में दूसरी व्यवस्थापक सभा हो तो उपयक्त 
पहली सभा में पास हुआ मसविदा, दूसरी सभा में भेजा जाता 
है । जब यह इस सभा में भी उसी रूप में पास हो जाता हे, या 
ऐसे संशोधनों सहित पास होजाता है, जिन्हें पहली सभा स्वीकार 
कर ले, तो यह मसविदा दोनों सभाओं में, अथात्‌ व्यवस्थापक 
मंडल में पास हुआ कहा जाता है । 


यदि कोई मसविदा जो व्यवस्थापक सभा में पास होगया हे 
खौर व्यवस्थापक परिषद में भेज दिया गया है, परिषद्‌ में आने 
के बारह महिने समाप्त होने से पूव गवनर की स्वीकृति के लिये 
न भेजा जाय तो गवनेर उस पर विचार करने ओर मत लेने के 
लिये दोनों सभाओं की संयुक्त बेठक करा सकता है। यदि गवनेर 
को यह प्रतीत हो कि मसविदा अथ सम्बन्धी है, अथवा ऐसे 
विषय सम्बन्धी है, जिसका प्रभाव उन कार्यों पर पड़ेगा जिनके 
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विषय में उसे अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निणय का प्रयोग करना 
है, तो वह बारह मद्दिने से पूव भी सभाओं की संयुक्त बेठक 
करा सकता है । यदि दोनों सभाओं को संयुक्त बेठक में मसबिद्ा 
( यदि कोई संशोधन दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत हो तो उसके 
सहित), दोनों सभाओं के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 
बहुमत से पास होजञाय तो वह दोनों सभाओं में ( एथक्‌ प्रथक्‌ ) 
पास हुआ समभा जायगा | 





संशोधन किस ग्रक्रार उपस्थित किये जा सकते है, इस के 
सम्बन्ध में नियम निर्धारित है, और उनके सम्बन्ध में सभापति 
९ 
का स्थान ग्रहण करने वाले व्यक्ति का निशय अन्तिम माना 
जाता है । 


प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा, या जिस प्रान्त में उयवस्थापक 
परिषद्‌ भी है, दोनों समाओं द्वारा पास किया हुआ मसविदा 
गवनेर के सामने रखा जाता है | गवनर को यह अधिकार है कि 
वह अपनी मर्जी से उसको सम्राट की ओर से स्वीकार करे 
या अपनी स्वीकृति को रोकले, या उसे गवनर-जनरल के विचाराथ 
रख छोड़े । गवनेर को यह भी अधिकार है कि वह मसबिदे को 
इस संदेश सहित लोटादे कि सभा या सभाएं मसविदे या उश्तक्रे 
किन्हीं अंशों पर पुनः विचार करें, विशेषतया उसके द्वारा सूचित 
संशोधनों को उपस्थित करने का विचार करें। इस पर सभा या 
सभाओं को उस मसविदे के सम्बन्ध में पुनः विचार करना 
पड़ता हे । 


जब कोई मसबविदा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल से पास 
हो जाने पर, गवरनर-जनरल के विचाराथ रख छोड़ा जाता है 
तो गवनर-जनरल को अधिकार है कि वह सम्र।ट की ओोर से उसे 
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स्वीकार करे, या अपनी स्वीकृति को रोके, अथवा उसे सम्राट की 
इच्छा प्रकट होने के लिये रख छोड़े । गवनर-जनरल चाहे तो 
गवनंर को यह हिदायत कर सकता है कि वह उस मसविदे को 
सभा या सभाओं में, निधारित संदेश सहित भेज दे। जब 
मसविदा इस प्रकार लौटा दिया जाता है तो सभा या सभाओं 
को उस पर तदनुसार विचार करना होता है, और अगर ये उसे 
मूल रूप में या संशोधनों सहित पास कर दें तो यह पुनः गवनर- 
जनरल के विचाराथ रखा जायगा । 


सम्राट की इच्छा प्रकट होने के लिये रख छोड़ा हुआ मस- 
विदा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल का क़ानून उस समय तक नहीं 
बनता, जब तक कि गवनेर के सामने उपस्थित किये जाने के 
बारह महिने के भीतर वह सावजनिक विज्ञप्ति द्वारा यह सूचित न 
करदे कि सम्राट ने उसको स्वीऋति देदी हे । 


गवनर या गवनर-जनरल द्वारा स्वीकार किये हुए किसी 
क़ानून को सम्राट्‌ उसकी स्वीकृति के दिन से बारह महिने तक 
अस्वीकार कर सकता है; इस दशा में गबनर इस बात की सूचना 
सावजनिक विज्ञप्ति द्वारा कर देता है, और इस विज्ञप्ति के दिन से 
क़ानून रद्द होजाता है। 


इस प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा पास किये हुआ 
मसविदा, जब उसे गवनर स्वीकार करले; ओर सम्राट अस्वीकार 
न करे, अथवा यदि गवनर उसे गवनर-जनरल या सम्राट की 
स्वीकृति के लिये रख छोड़े तो जब क्रमशः: इनकी स्वीकृति मिल 
जाय, क्रानून बन जाता है। 


ऊँछ अन्य बातं--व्यवस्थापक मंडल की सभाओ्रों के 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल ११३ 





अली > मे अमल अर पकल का 2 अल कक ॥ रा लीक सकी -+-. +..००न--ल>ननना--+न+-+-- बनने हा “बि- + धन त ताज + निकल 


भवनों में कुछ दशक भी उपस्थित हो सकते हैं । प्रत्येक दर्शक को 
पहले एक 'पास' लेना होता है | * पास ” अपने परिचय के किसी 
सदस्य द्वारा लिया जासकता है, यह जिस व्यक्ति के लिये होता हे 
वही उसका उपयोग कर सकता है, दूसरे व्यक्ति के काम 
नहीं आ सकता । 


सभा भवन में सदस्यों के बेठने के स्थान एक ख़ास ढड़ से 
निश्चित किये जाते हैं, जिससे सरकारी पक्ष तथा विपक्ष के एवं 
भिन्न भिन्न दलों के मत गिनने में यथा-सम्भव सुविधा हो । भवन 
में अध्यक्ष, सदस्यों, मन्त्रियों ओर सेक्र टरियों के अतिरिक्त कुछ 
समाचारपत्रों के सम्बाददाताओं के भी बेठने की उयवस्था रहती है। 


जिस दिन सभा में कोइ नया सदस्य उपस्थित होता है, उस 
दिन का पहला काय उस सदस्य का राजभक्ति की शपथ लेना 
होता है। यह काय कभी कभी ही होता है । साधारणतया 
देनिक काय क्रम में पहली बात प्रश्नोत्तरों की होती है । यह 
काय थोड़ी ही देर का होता है, इसके बाद कानूनी मसविद्दों या 
प्रस्तावों पर विचार होता है । सावजनिक महत्व के विषय की 
बहस करने के लिये, अधिवेशन स्थगित करने के प्रस्ताव का 
विचार शाम के चार बजे होता है। उस दिन उस समय अन्य काय- 
वाही बन्द करके वह प्रस्ताव लेलिया जाता है । कभो कभी ऐसा 
भी होता है कि प्रस्ताव पर बाद विबाद होते हुए ही, सभा की 
बेठक का समय समाप्त होजाता है, ओर प्रस्ताव पर मत लिये 
जाने का अवसर नहीं आता | इस प्रकार निणंय न होने की दशा 
में प्रस्ताव को 'चचो में ही गया” ( 'टाकूड आउट? ) कहते हैं । 


आय व्यय के विषयों सम्बन्धी कार्य पद ति- गवर्नर 
प्रति बष प्रान्तीय उ्यवस्थापक मंडल की सभा या दोनों सभाओं 
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के सामने उस व के अनुमानित आय व्यय का नक्शा उपस्थित 
करांता है। उसमें दो प्रकार की मद्दों की रक़में प्रथक प्रथक 
दिखांयी जाती हैं । ( १) जिनपर प्रांतीय व्यवस्थापक सभा का 
मत लिया जाता है, ओर ( २) जिन पर मत नहीं लिया जाता । 
कर निधोरण तथा व्यय के लिये मांग के प्रस्तावों पर व्यवस्थापक 
परिषद्‌ का मत नहीं लिया जांता । 


व्यय की निम्न लिखित महद्दों पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा 
को मत देने का अधिकार नहीं हैः-- 


( क ) गबनर का वेतन ओर भत्ता, तथा उसके कार्यालय 
सम्बन्धी निर्धारित व्यय । 

(ख ) प्रान्तीय ऋण सम्बन्धी व्यय, सूद आदि | 

( ग) मंत्रियों और ऐडबोकेट जनरल का वेतन और भत्ता । 

(घ ) हाईकोटे के जजों का वेतन और भत्ता । 

( च ) (प्रथक्‌ ! क्षेत्रों के शासन सम्बन्धी व्यय । 

(छ ) अदालती निणुयों के अनुसार होने वाला व्यय । 

( ज ) अन्य व्यय जो नवीन शासन बिधान या किसी प्रांतीय 
व्यवस्थापक मंडल के क़ानून के अनुसार किया जाना आवश्यक 
हो । इसके अन्तगंत उन सब कमचारियों के वेतन ओर भत्ते भी 
सम्मिलित हैं, जो भारत मंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, जेसे इण्डियन 
सिविल सर्विस, या इग्डियन पुलिस सर्विस आदि के कमचारी | 


कोई प्रस्तावित व्यय उक्त मह्दों में से किसी में आता हे, या 
नहीं, इसका निणेय गवनेर अपनी मर्जी से करता है। ( क ) को 
छोड़ कर अन्य मद्दों पर व्यवस्थापक मंडल में बादानुवाद हो 
सकता है । इन अन्य महद्दों के ख़च के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के 
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मत के लिये मांग के रूप में रखे जाते हैं; इस सभा को अधिकार 
है कि यह किसी मांग को स्वीकार करें, अस्वीकार करे, या उसे 
कुछ घटाकर स्वीकार करे। 


गवनेर की सिफ़ारिश के बिना किसी काम के लिये रुपये की 
मांग का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता । 


यदि सभा व्यय सम्बन्धी कोई मांग स्वोकार न करे, या घट।- 
कर स्वीकार करे, और, इससे गवनर की सम्मति में उसके उत्तर- 
दायित्व को पूरा करने में बाधा उपस्थित हो तो वह अपने विशेषा- 
घधिकार से, रद्द की हुई या घटाई हुई मांग की पूर्ति कर सकता है । 


व्यय का पूरक नक्शा--यदि किसी वर्ष निधारित व्यय 
से अधिक खर्च की आवश्यकता हो तो गवनर सभा या दोनों 
सभाओं के सामने उस अधिक खचे को सूचित करने वाला पूरक 
नक्शा उपस्थित कराएगा, ओर पूर्वोक्त नियम को बातें उस नक्शे 
और उस खर्च के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगी जो वार्षिक 
आय व्यय अनुमान पत्र और उसमें उल्लिखित व्यय के सम्बन्ध 
में लागू होती हैं । 

कर निर्धारण सम्बन्धी विशेष नियप्र-निम्न लिखित 
प्रकार के क़ानून के मसविदे या उसके संशोधन का प्रस्ताव 
गवर्नर की सिफ़ारिश बिना नहीं किया जाता, ओर वह व्यव- 
स्थापक परिषद्‌ में नहीं रखा जाता-- 

( क ) जिसमें कर लगाने या बढ़ाने की व्यवस्था हो । 


( ख ) जिसमें प्रान्तीय सरकार द्वारा रुपया उधार लेने की 
व्यवस्था हो । 


नल 
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सारांश यह कि गवनेर की इच्छा बिना, मंत्री मंडल या 

(९ ए रे 
व्यवस्थापक सभा किसी काय के लिये खर्च स्वीकार नहीं कर 
सकती । जिन रक्तमों को गवनंर अपना उत्तरदायित्व पूरा 
करने के लिये आवश्यक समभता है, उन पर सभा का मत नहीं 
लिया जाता; यहां तक कि सभा द्वारा अस्वीकृत रक्तम को भी, 
. गवनर उचित समझे तो ख़च किये जाने की स्वीकृति दे सकता है। 


बजट अधिवेशन--व्यवस्थापक मंडल की एक मुख्य बैठक 
फ़रवरी के अन्त, ओर माच के आरंभ में होती है। इसमें आगामी 
बष के प्रांतीय आय व्यय का अनुमान-पत्र उपस्थित किया जाता 
है, बसे वास्तव में यह अनुमान-पत्र सदस्यों के पास १५ दिन पहले 
भेज दिया जाता है । सदस्य भिन्न भिन्न खर्चों का विचार करते हैं 
ओर यदि उन्हें किसी खच में कुछ कटोती की सूचना देनी हो 
तो वे, सभा में बजट उपस्थित किये जाने से तीन दिन पहिले, उस 
सूचना को सेक्र टरी के पास भेज देते हैं। यदि किसी खस्तलास मदद 
में ख़च की कमी न करते हुए केबल उस विभाग की काय 
प्रणाली की आलोचना या शिकायत करनी हो तो उस मद्द में 
कटोतो करके एक रुपये की स्वीकृति सूचित की जाती है । इससे 
उस कटोतो सम्बन्धी चर्चा के प्रसंग में सदस्य उस विभाग के 
विषय में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं । 


बजट काफ़ी बड़ा दह्ोता है, वह सभा में पढ़ा नहीं 
जाता | उसे उपस्थित करते समय अथ मंत्री उसके सम्बन्ध में 
अपना भाषण करता है । पश्चात्‌ ( अगले दिन ) उस बजट पर 
चर्चा होती है, इसमें सदस्य कुल बजट पर अपने साधारण विचार 
प्रकट करते हैं । इसके बाद एक हफ्ते तक भिन्न भिन्न मद्दों की, 
सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौतियों की चर्चा होती है!ं। पहले किसी 
विभाग की नीति की आलोचना करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की हुई 
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कटौतियों पर विचार होता है | पश्चात्‌ अन्य कटोतियों का विचार 
होकर, एक एक मदद के ख़चे की मांग की जाती है। बजट की 
बहस के लिये निश्चित किये हुए सप्राह के अन्तिम दिन के पांच 
बजे कटोतियों की समाप्ति ( “गिलोटिन” ) होजाती है, इसके बाद 
किसी कटोती पर बहस नहीं होती | सदस्य के आग्रह पर कटौती 
की रक़म पर मत लिये जाते हैं, और यदि वह स्वीकार हो जाय तो 
उस मद्द की रकम को उसमें आवश्यक कमी करके मंजूर किया 

या जाता है। इस प्रकार सारा शेष काय थोड़ो देर में ही 
निपटा लिया जाता है । 


काये पद्ति के नियमों का निमोण-शासन विधान के 
नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक सभा अपनी काय पद्धति के 
नियम बना सकती है । परन्तु गवनर उसके अध्यक्ष से परामशे 
करके निम्न विषयों के नियम बना सकता हैं-- 


(१) जिन विषयों में गवनर को अपनी मर्जी या व्यक्तिगत 
निणय के अनुसार काय करना होता है, उन पर असर डालने 
वाली सभा की काय पद्धति के सम्बन्ध में । 


(२ ) मण्डल का आय व्यय सम्बन्धी कार्य यथा-समय 
समाप्त करने के सन्बन्ध में । 

(३ ) किसी देशी राज्य सम्बन्धी बादानुवाद या प्रश्नों का 
निषेध करने के सम्बन्ध में । 

(४ ) जब तक गवनेर को सहमति न हो,निम्नलिखित विषयों 
के बादानुवाद या प्रश्नों का निषेध करने के सम्बन्ध में:-- 


(क) सम्राद्‌ या गवनर-जनरल का किसी विदेशी राज्य या 
नरेश से सम्बन्ध । 
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(ख) जंगली जातियों या 'प्रथक' क्षेत्र के शासन का विषय 
( ख्नच के अनुमान को छोड़कर ) | 
(ग) किसी देशी राज्य के नरेश या उसके परिवार के व्यक्ति- 
गत व्यवहार सम्बन्धी बादानुवाद या प्रश्न । 
उपयेक्त विषयों में यदि गवनर का बनाया हुआ कोई नियम 
किसी प्रान्तीय व्ववस्थापक सभा के बनाए हुए नियम से भिन्न 
हो तो गवनर का बनाया हुआ नियम मान्य होगा। 


जिस प्रान्त में व्यवप्थापक परिषद हो, उसमें गवनेर दोनों 
सभाओं की संयुक्त बेठक तथा पारस्परिक विचार विनिमय के 
नियम उनके सभापतियों का परामशे लेकर बनाता हैं। इन 
नियमों में, उपयक्त नियमों सम्बन्धों ऐसी व्यवस्था रहती है जेसी 
गवर्नर अपनों मर्जी से उचित समझता है । 


दोनों सभाश्रों को संयुक्त बठक में प्रान्तीय व्यवस्थापक परि- 
षद का अध्यक्ष सभापति होता है,ओर उसकी अनुपश्चिति में बह्‌ 
व्यक्ति सभापति का काये करता है जो काये पद्धति के नियमों के 
अनुसार निश्चित हो | 


अंगरेज़ी भाषा का प्रयो ग--प्र। तीय व्यवस्थापक मंडल 
की सब कारवाई अंगरेज़ी भाषा में होती है; प्रत्येक सभा की 
काय पद्धति के नियमों में ओर संयुक्त बैठक सम्बन्धी नियमों में 
इस बात को व्यवस्था रहती दे कि अंगरेज़ी भाषा न जानने 
वाले या अपयांप्त रूप से जानने वाले व्यक्ति अन्य भाषा का 
प्रयोग कर सकें | 


व्यवस्थापक मंडल में वादानुवाद न किये जाने योग्य 


विषय-- प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल में संघीय न्यायालय, या 
हाइकोटे के किसी जज के, अपने कतंव्य को पालन करने के 
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समय के व्यवहार पर बादानुवाद नहीं होसकता । अगर गवनर 
अपनो मर्जी से यह तसदीक़न करदे किसी क़,नून के मसबिदे, उ 
के अंश या संशोधन से उसके शान्ति रक्षा सम्बन्धी विशेष उत्तर- 
दायित्व पर असर पढ़ता है तो वह इस विषय का आदेश करके 
उस मसविदे आदि के सम्बन्ध में होने वाली कारवाई को रोक 
सकता है । 


5 कप ० ह् ९५९ ५५३ 
गवनेर के कानून बनाने के अधिकार; आर्डिनेंस-- 
गवनर को आर्डिनिस बनाने का अधिकार (१) व्यवस्थापक 
मण्डल के अवकाश के समय में होता है, और (२ ) उसके 
काय काल में भो । जब किसी प्रान्त के व्यवस्थापक मण्डल का 
कायकाल न हो, यदि गवनर को यह निश्चय होजाय कि तत्का- 
लीन परिस्थिति में तुरन्त कारवाई करना आवश्यक है तो वह 
अपनी सम्मति के अनुसार आवश्यक आडिनस बना सकता है ॥ 
जिस आड्डिनस के विषय के प्रस्ताव को व्यवस्थापक मण्डल में 
पेश किये जाने के लिये उसकी ( गवनेर की ) पूव॑ स्त्रीकृति की 
आवश्यकता होती उस आड्डिनेंस को बनाने में वह अपने व्यक्ति- 
गत निर्णय का उपयोग करेगा, और जिस विषय के प्रस्ताव को 
व्यवस्थापक मण्डल में उपस्थित करने के लिये गवनेर-जनरल 
की पूच स्वीकृति की आवश्यकता होती, या गवनेर उस विषय के 
प्रस्ताव को गवनर-जनरल के विचाराथ रख छोड़ने की आवश्य- 
कता सममता, उस विषय के आडिनंस को वह गवनर-जनरल 

के, उसकी मर्जी से दिये हुए, आदेश बिना नहीं बनाएगा । 


इस प्रकार बनाये हुए आर्डिनंस का वही बल ओर प्रभाव 
होता है जो प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के बनाए और गबनेर 
से स्वीकृत क्रानून का होता है। परन्तु, ऐसा प्रत्येक आड्डिनेंस 
प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के सामने रखा जायगा, ओर मंडल 
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की आगामी सभा होने से छः सप्ताह समाप्त होने पर, अमल में 
आना बन्द होजायगा, यदि उसको नापसन्द करने का प्रस्ताव 
प्रांतीय व्यवस्थापक सभा में ( ओर अगर उस प्रांत में उयवस्था- 
पक परिषद हो तो उसमें भी ) पास होजाय । 


ऐसे आर्डिनेंस को सम्राट उसी प्रकार रद्द कर सकता है, जेसे 
गवनर से स्वीकृत प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल के क़ानून को । 
ओर, उसे गवनेर जब चाहे वापिस लेसकता है । 


अगर उपयक्त आर्डिनेस में कोई ऐसी बात है, जो प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मण्डल के बनाये ओर गवबनर द्वारा स्वीकृत क़ानून 
में नहीं हासकती, तो वह आडि नंस रद्द होजायगा। 


सारांश यह है कि जेसा प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल को क्रानून 
बनाने का अधिकार है, बेसाही उसके अवकाश के समय गवनर 
को आर्डिनेन्स बनाने का है । 


इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के काय काल में भी, 
गवनर जब कि वह अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यक 
सममे, निर्धारित काल के लिये वेसा ही क्रानून बना सकता है, 
जैसा कि मण्डल | अथांत्‌ , उसको कुछ विषयों में मण्डल के 
समान अधिकार प्राप्त हैं, और वह मण्डल की इच्छा के विरुद्ध 
भी उनका अ्रस्थायी रूप से प्रयोग कर सकता है । 


गवनर के कानून--यही नहीं, कुछ दशाओं में बह स्थायी 
रूप से भी कानून बना सकता है। इप्त प्रसड् में, विधान में यह 
नियम है कि यदि गवनर को किसी समय यह निश्चय होजाय 
कि उसके उत्तरदायित्व को पालन करने के लिये उसकी मर्जी से 
काम करने या उसके व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करने के 
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सम्बन्ध में क्रानून से व्यवस्था होनी चाहिये तो वह सन्देश भेज 
कर सभा या सभाओं को तत्कालीन परिस्थिति का परिचय करा- 
एगा, ओर वह या तो “ गवनर का क़ानून ' बना देगा, या अपने 
संदेश के साथ प्रस्ताव का मसविदा लगा देगा। दसरी दशा में 
बह एक मास के बाद “ गवनर का क़ानून ” बना देगा जो या तो 
उसी रूप में होगा जेसो कि उसने सभा या सभाओं में मसबिदा 
भेजा था, या उसमें उसकी मर्जी के अनुसार आवश्यक संशोधन 
गोंगे। हां, ऐसा करने से पूष यदि किसी सभा को ओर से उसे 
प्रस्ताव या संशोधन सम्बन्धी कोइ निवेदन पत्र दिया गया तो वह 
उस पर बिचार करेगा। 

गवनर के क़ानून का वही बल ओर प्रभाव होगा, और वह 
उसी प्रकार सम्राट द्वारा रह किया जा सकेगा, जला गवनर से 
स्वीकृत, प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल का क़ानून । ओर, अगर इस 
क़ानून में कोई ऐसी बात होगी जिसके सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यव- 
स्थापक मंडल क़ानून नहीं बना सकता तो उपयक्त “ गबनर का 
क्नानून ” रद्द हो जायगा | 

प्रत्येक “ गवनर के क़ानून ' की सूचना गवनर-जनरत्र द्वारा 
भारत मन्त्री को दी जायगी. और वह इसे पार्लिमेंट की दोनों 
सभाओं के सामने रखेगा । गवनर आडिनेंस या क़ानून बनाने 
का काय अपनी मर्जी से करेगा, परन्तु वह इस विषय के किसी 
अधिकार का उपयोग गवनर-जनरल की मर्जी से सहमति प्राप्त 
किये बिना न करेगा | 

स्मरण रहे कि अब तक गवनरों को श्रार्डिनेंस जारी करने 
या क़ानून बनाने का अधिकार न था, यह अधिकार उन्हें नवोन 
शासन विधान से द्वी मिला है; फिर भी कुछ ब्रिटिश अधिकारियों 
का यह दावा है कि यह विधान केन्द्र में न सही, प्रान्तों में 
तो स्वराज्य स्थापित करने वाला है ही । 


आर भारतीय शासन 
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पृथक या अंशतः पृथक क्षेत्रों की व्यवस्था- इन क्षेत्रों 
के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के प्रसंग में लिखा जा चुका हे । 
प्रान्तीय ( या केन्द्रीय ) व्यवस्थापक मंडल का कोई क्रानून इन 
पर उस समय तक लागू नहीं होतां, जब तक कि गवनर सावे- 
जनिक सूचना द्वारा ऐसी द्दिदायत न करे | गवनेर किसो क्रानून 
के सम्बन्ध में ऐसो हिदायत देते हुए यह सूचित कर सकता हौ 
कि क़ानून या उसका कोई निर्दिष्ट भाग अमुक अपवादों या परि- 
बतेनों सहित लागू होगा । गवनेर इन क्षेत्रों के लिये नियम बना 
सकता है, और, उसके नियम उन संघीय या प्रांतीय व्यावस्थापक 
मंडल के, या अन्य भारतीय क़ानूनों को रद्द या संशोधित कर 
सकते हैं, जो इन क्षेत्रों सम्बन्धी हों। ये नियम गवनर-जनरल 
के सामने उपस्थित किये जांयगे, और उसकी स्वीकृति होने तक 
इन पर कोई अमल न होगा | सम्राट को गवनर-जनरल द्वारा 
स्वीकृत इन नियमों को रद्द करने का वैसा ही अधिकार है, जैसा 
गवनेर-जनरल द्वारा स्वीकृत प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के 
कानूनों को है । ॥॒ 

विधानात्मक शासन न चलने पर काय में लाये जाने 
वाले नियम: गवर्नर को घोषणा--यदि किसी समय गव- 
नर को यह निश्चय होजाय कि तत्कालीन परिस्थिति में प्रान्तीय 
शासन का काय इस विधान के अनुसार नहीं चल सकता तो वह 
घोषणा निक्राल कर सूचित कर सकता है कि (क) अमुक काये 
वह स्वयं अपनी मर्जी से करेगा, (ख) प्रांतीय संस्था या अधि- 
कारियों के सब या कुछ अधिकारों का वह स्वयं उपयोग करेगा । 
इस घोषणा में इसकों व्यवह्नत करने के उपयोगी आवश्यक नियमों 
का उल्लेख किया जा सकता है । हां, गवनेर हाईकोट के अधिकार 
नहीं ले सकता और न इस न्यायालय सम्बन्धी नवीन शासन 
विधान के सब या किसी नियम को स्थगित कर सकता है । 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल १२३ 
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भी आम 


पीछे होने वाली दूसरी घोषणा से, ऐसी घोषणा मन्सूख् की 
जा सकती है, अथवा उसमें परिवतन किया जा सकता है । इस 
घोषणा की सूचना भारत मंत्री को दी जायगी, और उसके द्वारा 
पालिमेंट की दोनों सभाओं के सामने रखी जायगी। जो घोषणा 
पहिले की घोषणा को मन्सूख्त करने वाली न हो, वह छः साह 
के बाद अमल में आनी बन्द होजायगी | 





अगर ऐसी घोषणा को जारी रखने का प्रस्ताव पार्लिमेंट की 
दोनों सभाश्रों से स्वीकार होजाय ( या होता रहे ), तो यह 
घोषणा, मन्सूख् न किये जाने की दशा में, अपनी अवधि के 
पश्चात्‌ बारह मास तक जारी रहेगी। परन्तु ऐसी कोई घोषणा 
तीन साल से अधिक व्यवह्ृत न होगी । 


अगर गवनर घोषणा द्वारा प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के 
क़ानून बनाने का अधिकार ग्रहण कर ले. तो उसका बनाया 
हुआ क्रानून, घोषणा का प्रभाव समाप्त होन के दो साल बाद तक 
जारी रहेगा, सिवाय उस दशा के जब कि उसे कोई अधिकार- 
प्राप्त व्यवस्थापक संस्था नियमानुसार दो साल से पूब संशोधित 
न कर दे। 


उपयक्त व्यवस्था करने में .गबनर अपनी मर्जी से काये करेगा 
आर उपयक्त विषय सम्बन्धी घोषणा गवनर-जनरल की मर्जी 
से सहमति प्राप्त किये बिना, न की जायगोी । 


विशेष वक्तव्य--यद्यपि प्रजातंत्रात्मक देशों की शासन 
पद्धति के अनुसार ही यहां मंत्री मंडल की व्यवस्था की गयी है, 
तथापि इस आधार पर जो शासन भवन निर्माण किया गया है, 
वह प्रजातंत्रात्मक न होकर बहुत-कुछ स्वेच्छाचार-मूलक है। 
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गवनेर के विशेष उत्तरदायित्वों ओर विशेषाधिकारों का श्रायोजन 
करके, उन्हें प्रान्तीय आय के अधिकांश भाग को स्वयं ख़च करने 
का अधिकार देकर, मंत्रियों को सभी महत्व-पू्ण अधिकारों से 
बंचित करके, उनके बेतन तक पर व्यवस्थापक सभा का मत न 
लिया जा सकने का नियम बनाकर, एवं छः प्रांतों में दो दो ठयव- 
स्थापक सभाओं की स्थापना करके प्रान्तीय स्वराज्य का मानों 
उपहास ही किया गया है। गवनेर प्रायः सर्वेसवां बना दिया 
गया है । यह कहा जा सकता है कि अनेक स्वतंत्र देशों में भी 
किसी न किसी के हाथ में ऐसे अधिकार रहते हैं, जिनसे विशेष 
परिस्थिति में देश को राजनेतिक संकट से बचाया जा सकता है । 
परन्तु स्मरण रहे कि वहां विशेषाधिकारों का प्रयोग बहुत ही 
कम ओर बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। भारत- 
बष में गत-वर्षा में इसके विपरीत यह अनुभव में आया है कि 
अधिकारी विशेषाधिकारों का प्रयोग साधारण परिस्थिति में भी 
करते हैं | पुनः स्वतंत्र देशों में जिन व्यक्तियों के हाथ में विशेषा- 
धिकार रहते हैं, वे जनता के विश्वास-पात्र होते हैं। उनका, और 
उन देशों के जन साधारण का, हित परस्पर विरोधी न होकर एक 
ही होता है | इस लिये यहां प्रोन्‍्तीय व्यवस्थापक मंडल के काय 
क्षेत्र में गबनर को व्यापक और स्वेच्छाचार-मूलक विशेषाधिकारों 
से सम्पन्न करना, उत्तरदायित्व-पू्ण शासन प्रणाली के मूल पर 
कुठाराघात करना है | नवीन शासन विधान की यह बात अत्यन्त 
चिन्तनीय है । 


कल जी कल किम पल पद्म 


ग्यारहवाः फरिच्छेद 


न्चायालय 


[ नवीन विधान से पूर्व, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में ऊंची 
अदालतें हाईकोर्ट थीं । अब भारतवर्ष भर के लिये एक सर्वोच्च न्यायालय 
४ संघ न्यायालय ? (फ़ीडरल कोर्ट) का भी आयोजन किया गया है। इसे 
शासन विधान के नियमों का वास्तविक श्रथ निश्चित करने का अधिकार 
है । इसकी, संघ ओर संघान्तरित देशी राज्यों सम्बन्धी बातें, यहां संघ 
को स्थापना होने पर अमल में आएंगो । ] 


पिछले परिच्छेदों में भारतवष की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
सरकारों के शासन और व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का विचार 
किया गया, इस परिच्छेद में तीसरे अथात्‌ न्याय सम्बन्धी काय 
का वर्णन किया जायगा | 


संघ न्यायाल्य--यह भारतवष॑ का सर्वोच्च न्यायालय है । 
इसके प्रधान जज को 'भारतवष का चीफ़ जस्टिस! कहा जायगा। 
उसके अतिरिक्त, इसमें आवश्यकतानुसार साधारणत: छः तक 
जज रहेंगे। यदि संघीय व्यवस्थापक मण्डल गवनर-जनरल द्वारा 
सम्राट से यह निवेदन करेगा कि इस न्यायालय के जजों की 
संख्या बढ़ाई जाय, तो इसके लिये छः से अधिक जज भी नियत 
किये जा सकेंगे । यह न्यायालय देहलो में होगा, परन्तु चीफ़- 
जस्टिस गवनेर-जनरल को सलाह से इसके काय ( इजलास ) के 
लिये समय समय पर अन्य स्थान भी निश्चित कर सकेगा । 
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जजों की नियुक्ति और वेतन आदि-- इस न्यायाज्य 
के जजों की नियुक्ति सम्राद्‌ द्वारा की जायगी;प्रत्येक जज पेंसठ वर्ष 
की आयु तक अपने पद्‌ पर रहेगा | हां, वह गवनर-जनरल को 
त्यागपत्र देकर अपना पंद्‌ छोड़ सकता है, और सम्राट दुराचार 
या मानसिक अथवा शारीरिक निबलता के आधार पर उसे 
अपने पद से हटा सकता है, जब कि प्रिवी कोंसिल की जुडीशल 
कमेटी की भी ऐसी सम्मति हो । जज अथवा चीफ़ जस्टिस के 
पद पर नियुक्त होने के लिये किसी व्यक्ति में निधोरित योग्यता 
होना आवश्यक है । जजों का वेतन, भत्ता और माग व्यय, छूट्ी 
का वेतन और पेन्शन आदि सपरिषद्‌ सम्राट समय समय पर 
निधोरित करेगा; किसी जज की नियुक्ति हो जाने पर उसके बेतन 
या छुट्टी अथवा पेन्शन आदि के अधिकार में कमी न की जायगी। 


अधिकार-द्षेत्र: “आरिजिनलक' भाग-संघर न्यायालय के 
दो भाग होंगे, आरिजिनल और अपील भाग | अपील भाग 
में दूसरे न्यायालयों से फ़ेसला किये हुए मामलों की अपील होगी; 
आरिजिनल भाग में अन्य विविध विषयों पर विचार होगा। संघ, 
प्रान्तों ओर देशी राज्यों का परस्पर में क्रानूनी अधिकार सम्बन्धी 
मत भेद होने पर उसका फ्रेसला केवल संघ न्यायालय में होगा, 
ओर यह न्यायालय उसका विचार अपने “' आरिजिनल ” भाग में 
करेगा । इसमें यह शत है कि देशी राज्य से सम्बन्ध रखने वाले 
उसी मत भेद के विषय का विचार होगा, ( क ) जिसका सम्बन्ध 
भारतीय शासन विधान की व्याख्या से, या इस विधान के 
अन्तगत दी हुईं सम्राट की किसी आज्ञा से हो, या (ख ) जिस 
का सम्बन्ध इस बात से हो कि देशी राज्यों के संघ में सम्मिलित 
होने के शतनामे के अनुसार, संघ का शासन या व्यवस्था सम्बंधी 
अधिकार कहां तक है, या ( ग ) जिसका सम्बन्ध इस बात से 
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हो कि संघीय व्यवस्थापक मंडल का कोई क़ानून किसी देशी 
राज्य में कहां तक लागू हो सकता है, या (घ ) जिसका सम्बन्ध 
ऐसे समभोते से हो जो संघ की स्थापना के बाद, वाइसराय की 
स्वीकृति से देशी राज्य और संघ या प्रान्त में हुआ हो, जब कि 
उस समभोौते में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि ऐसे विषय में 
संघ न्यायालय को विचार करने का अधिकार होगा । 


अपील भाग--संघ न्यायालय में त्रिटिश भारत के दाईकोटों 
के ऐसे फ़्ेसले या अन्तिम आज्ञा की अपील हो सकेगी जिसके 
विषय में हाईकोट यह तसदीक़ करदे कि उसमें शासन विधान 
की व्याख्या से, या विधान के अन्तगंत सपरिषद्‌ सम्राट की किसी 
आज्ञा से, सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न आता है। 


' संघीय व्यवस्थापक मंडल क़ानून बना कर संघ न्यायालय 
को निधोरित प्रकार के साधारणतया पन्द्रह हज़ार रुपये या 
अधिक के दीवानी दावों की अपील सुनने का अधिकार दे सकता 
है, ओर तदनंतर वह क़ानून से इस बात की भी व्यवस्था कर 
सकता है कि ब्रिटिश भारत के हाइकोर्टों के सब या कुछ दीवानी 
मामलों की अपील सीधे प्रिवी कॉसिल में न हो । संघीय व्यब- 
स्थापक मंडल की किसी सभा में उपयक्त क़ानून का मसविदा या 
संशोधन गवनर-जनरल को अपनी मर्जी से दी हुई पूव स््रीकृति 
बिना उपस्थित नहीं किया जा सकता । 


कानूनी प्रश्न का ठीक निणेय न होने के आधार पर, संघान्त- 
रित देशी राज्यों के हाईकोर्टों के उन विषयों के फ़ैसलों की अपील 
संघ न्यायालय में हो सकेगी, जो इस न्यायालय के आरिजिनल 
भाग में लिये जासकते हैं, ( ये विषय पहले बताए जाचुके हैं ) । 


१्र्८ भारतीय शासन 
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कुछ अन्य ।नयम आद--यदि गवनर-जनरल किसी 
सावजनिक महत्व के क्रानून के प्रश्न पर संघ न्यायालय की 
सम्मति लेना चाहे तो वह उस प्रश्न को इसके विचाराथे रख 
सकता है, ओर न्यायालय उसके सम्बन्ध में आवश्यक बातें जान 
लेने पर गवनंर-जनरल को श्रपनी रिपोर्ट देगा । संघ 
न्यायालय गवनंर-जनरल की स्वीकृति से समय समय पर अपनी 
काय पद्धति के नियम बना सकता है, जिनमें यह बातें भी सम्सि- 
लित होंगी:-- इस न्यायालय में केसे वकील आदि पेरबी कर 
सकते हैं, कितने समय में यहां अपील दाखिल की जानी चाहिये 
मुक्तदम की करवाई में क्या क्‍या ख़च हो, क्या फ्रीस लगे, किस 
प्रकार व्यथ अपीलों का तुरन्त निपटारा कर दिया जाय ओर, 
किसी विषय के विचाराथ कम से कम कितने जज बेठे, जो तीन 
से कम न हों | इस न्यायालय का सब काम अंँगरेज़ी में होगा । 
न्यायालय का सब ख़च संघ की आय से होगा, और इसकी 
फ़ोस आदि की आमदनी संघ की आय में सम्मिलित करदी 
जाया करेगी । संघ के सिविल ओर न्याय विभाग के सब अधि- 
कारी संघ न्यायालय के काय में सहायता देंगे । 


संघ न्यायालय के फ्रेसलों की अपील--संघ न्यायालय 
के फ़ेसले को अपील प्रिवी कोंसिल # ( गुप्त सभा ) में द्दोसकती 
है | जिन मामलों का, संघ न्यायालय अपने आरिजिनल भाग में 
फ्रेसला कर सकता है, उनकी अपील संघ न्यायालय की अनुमति 
के बिना ही होसकती है। अन्य विषयों के फ्रेसलों की अपील 
संघ न्यायालय या स-परिषद्‌ समाद की अनुमति मिलने पर हो 
सकती है । संघ न्यायालय द्वारा, तथा प्रिवी कोंसिल के फ़ेसलों 
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न्यायालय १२६ 





गाल 





से सूचित किया हुआ क़ानून प्रसंगानुसार त्रिटिश भारत के सब 
न्यायालयों में मान्य होगा । 


हाईकोट--शासन विधान से निम्न लिखित न्यायालय 

कोट ” माने गये हैं :-कलकत्ता, मद्रास, बम्बद, इलाहाबाद, 
लाहौर, पटना तथा मध्यप्रान्त और बरार के हाईकोट, अवध का 
चीफ़ कोटे, पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत ओर सिन्ध के चीफ़ कमिश्नस 
कोट | इनके अतिरिक्त सपरिषद सम्राट ब्रिटिश भारत में! किसी 
न्यायालय को हाईकोट के अधिकार दे सकता है, तथा कोई नया 
हाईकोट बना सकता है | 


जजों की नियुक्ति और वेतनादि-- प्रत्येक हाईकोर्ट में 
एक चीफ़ जस्टिस और कुछ जज रहते हैं, जिनकी संख्या सम्राट 
निश्चय करता है | इन पदों पर नियुक्त होने के लिये किसी व्यक्ति 
में निधारित गुण होना आवश्यक है; इण्डियन सिविल सर्विस के 
सदस्यों को भी ये पद पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो सकते हैं। इन पदों 
पर नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है; आवश्यकता होने पर अस्थायी 
रूप से गवनर-जनरल भी योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता 
है | प्र्येक जज साठ वर्ष की आयु तक कांय कर सकता है। 
जजों का वेतन, भत्ता, मागं-व्यय, छुट्टी का वेतन ओर पेन्शन 
धश्रादि समय समय पर सपरिपद सम्राट निश्चय करता है | जज 
की नियुक्ति होजाने पर उसके वेतन या छुट्टी अथवा पेन्शन आदि 
के अधिकार में कमी नहीं की जाती । प्रत्येक हाइकोट का ख्नच 
उस प्रान्त की आय से होता है, ओर उसकी फ़ीस आदि से होने 
वाली आमदनी प्रान्तीय आय में शामिल की जाती है। 


हाइकोटों का अधि के क्षेत्र-दाईकोर्टों के क्षेत्र और 
अधिकार क़ानून से निश्चित हैं, ओर सम्राट्‌ की आज्ञा से ही 


१२६ भारतीय शासन 
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जजा का नयुक्त आर वतन आद-- इस न्यायाज्ञय 
के जजों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जायगी;प्रत्येक जज पंसठ वष 
की आयु तक अपने पद्‌ पर रहेगा | हां, वह गवनर-जनरल को 
त्यागपत्र देकर अपना पंद छोड़ सकता है, और सम्राट दुराचार 
या मानसिक अथवा शारीरिक निबलता के आधार पर उसे 
अपने पद से हटा सकता है, जब कि प्रिवी कोंसिल की जुडीशल 
कमेटी की भी ऐसी सम्मति हो । जज अथवा चीफ़ जस्टिस के 
पद पर नियुक्त होने के लिये किसी व्यक्ति में निधोरित योग्यता 
होना आवश्यक है । जजों का वेतन, भत्ता और माग व्यय, छुट्री 
का वेतन और पेन्शन आदि सपरिषद्‌ सम्राट समय समय पर 
निधोरित करेगा; किसी जज की नियुक्ति हो जाने पर उसके वेतन 
या छुट्टी अथवा पेन्शन आदि के अधिकार में कमी न की जायगी। 


अधिकार-दक्षेत्र; 'आरिजिनल” भाग-संघ न्यायालय के 
दो भाग होंगे, आरिजिनल और अपील भाग । अपील भाग 
में दूसरे न्यायालयों से फ़ेसला किये हुए मामलों की अपील होगी 
आरिजिनल भाग में अन्य विविध विषयों पर विचार होगा। संघ 
प्रान्तों ओर देशी राज्यों का पररपर में क्रानूनी अधिकार सम्बन्धी 
मत भेद होने पर उसका फ़ेसला केवल संघ न्यायालय में होगा 
ओर यह न्यायालय उसका विचार अपने “ आरिजिनल ” भाग में 
करेगा । इसमें यह शत हे कि देशी राज्य से सम्बन्ध रखने वाले 
उसी मत भेद्‌ के विषय का विचार होगा, ( क ) जिसका सम्बन्ध 
भारतीय शासन विधान की व्याख्या से, या इस विधान के 
अन्तगत दी हुईं सम्राद्‌ की किसी आज्ञा से हो, या (ख ) जिस 
का सम्बन्ध इस बात से हो कि देशी राज्यों के संघ में सम्मिलित 
होने के शतनामे के अनुसार, संघ का शासन या व्यवस्था सम्बंधी 
अधिकार कहां तक हे, या ( ग ) जिसका सम्बन्ध इस बात से 


न्यायालय १ 
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हो कि संघीय व्यवस्थापक मंडल का कोई क्रानून किसी देशी 

ज्य में कहां तक लागू हो सकता है, या (घ ) जिसका सम्बन्ध 
ऐसे समभोते से हो जो संघ की स्थापना के बाद, वाइसराय की 
स्वीकृति से देशी राज्य और संघ या प्रान्त में हुआ हो, जब कि 
उस समभोते में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि ऐसे विषय में 
संघ न्यायालय को विचार करने का अधिकार होगा । 


अपील भाग--संघ न्यायालय में त्रिटिश भारत के हाईकोर्टो 
के ऐसे फ़ेसले या अन्तिम आज्ञा की अपील हो सकेगी जिसके 
विषय में हाईकोट यह तसदीक़ करदे कि उसमें शासन विधान 
की व्याख्या से, या विधान के अन्तगत सपरिषद्‌ सम्राट की किसी 
आज्ञा से, सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण क्रानूनी प्रश्न आता हे । 


संघीय व्यवस्थापक मंडल क्रानून बना कर संघ न्यायालय 
को निधारित प्रकार के साधारणतया पन्द्रह हज़ार रुपये या 
अधिक के दीवानी दावों की अपील सुनने का अधिकार दे सकता 
है, ओर तदनंतर वह क़ानून से इस बात की भी व्यवस्था कर 
सकता है कि ब्रिटिश भारत के हाईकोर्टो के सब या कुछ दीवानी 
मामलों की अपील सीधे प्रिवी कॉसिल में न हो। संघीय व्यव- 
स्थापक मंडल की किसी सभा में उपयक्त क़ानून का मसविदा या 
संशोधन गवनेर-जनरल को अपनी मर्जी से दी हुईं पूष स्वीकृति 
बिना उपस्थित नहीं किया जा सकता। 


कानूनी प्रश्न का ठीक निणय न होने के आधार पर, संघान्त- 
रित देशी राज्यों के हाईकोर्टों के उन विषयों के फ़ेसलों की अपील 
संघ न्यायालय में हो सकेगी, जो इस न्यायालय के आरिजिनल 
भाग में लिये जासकते हैं, ( ये विषय पहले बताए जाचुके हैं ) । 


१३० भारतीय शासन 

उनमें परिवततन हो सकता है। प्रत्येक हाईकोट में दो भाग होते 
हैं, “आरिजिनल' और अपील भाग । साधारणतया आरिजिनल! 
भाग का काय्य क्षेत्र हाइईकोट वाले नगर की सीमा से बाहर नहीं 
होता | इस भाग में उस स्थान के सब दीवानी मामले जाते हैं, 
जो ' स्माल काज़ कोट ” अथात्‌ अदालत ख़फ़ीफ़ा में नहीं जा 
सकते, तथा ऐसे सब फ़ौजदारी मुकदमे जाते हैं जो अन्य स्थानों 
में ज़िला या सेशन जज को अदालतों में फ़ेतल हों । इसी भाग 
में फ़ोजदारी मामलों के उन अपराधियों का विचार होता है, 
जिनका विचार मुफ़स्सिल अदालतों में नहीं हो सकता । द्वाईकोटे 
बादी प्रतिवादी की प्रार्थना पर, अथवा न्याय के विचार से 
मुक़तदमों को सब-जज्ञों की अदालतों से उठाकर अपने इस 
( आरिजिनल ) भाग में ले सकते हैं. । 





अपील भाग में ' आरिजिनल ” भाग को तथा मफ़स्सिल 
अदालतों की अपील सुनी जातो हैं । 


हाईकोट अपनी नियमित सीमा की सब दोवानी तथा फ़ौजदारी 
अदालतों का नियंत्रण व निरीक्षण करते हैं । प्रान्तिक सरकारों 
की स्वीकृति से वे उनकी काय प्रणाली के नियम बना सकते हैं 
अटनी ', अमीन, ओर मोहरिर आदि की फ़ीस की दर ठद्रा 
कते हैं। वे किसी मुक्तदमे को या उसकी अपील को, एक अदा- 
लत से दूसरी उसके समान या बड़ी अदालत में बदल सकते हैं 
एवं कोटे की 'रिटन! अथौत्‌ लेखा मांग सकते हैं। प्रायः: माल 
( लगान ) सम्बन्धी मुक्तदमों का, द्वाइंकोट के ' आरिजिनल ? 
भाग में फ्रेसला होने का रिवाज नहीं है। द्वाईकोर्टों का सत्र 
काम अंगरेज़ी भाषा में होता है । 


हक रेवर बिके टे तों 
न्यू कार्टे-- मालगुज़ारी सम्बन्धी सब बातों का फ्रेसला 


न्यायालय १३१ 


करने के लिये कहीं कहीं रेबन्यू कोटे और कह्दीं कहीं सेटलमेंट 
( बन्दोबस्त ) कमिश्नर हैं । इनके अधीन कमिश्नर, कलेक्टर, 
तहसीलदार आदि रद्दते हैं, जिन्हें लगान मालगुज़ारी ओर आब- 
पाशी आदि के मामलों का फ़ेसला करने का निर्धारित अधिकार है। 


दीवानी को अदालतें--हाईकोर्टों के नीचे दीवानी व 
फ्ौजदारी की अदालतें होती हैं। प्रायः हर एक ज़िले में एक ज़िला 
जज होता हे, जो वहां की सब कचहरियों का नियंत्रण करता है। 
उसकी अदालत जिले में सब से बड़ी दीवानी अदालत है, जिसमें 
नीचे की अदालतों के फ़ैसलों की अपील हो सकती हैं । जिला- 
जज के नीचे सब-जज होते हैं। सब-जज को सदर-श्राला भी 
कहते हैं | इनके नीचे मन्सिफ्रों का दर्जा है । मुन्सिफ़रों के पास 
साधारणत: १,०००) रु० तक के म॒क्नदमे पेश होते हैं, परन्तु उन्हें 
४,०००) रू० तक का अधिकार मिल सकता है । सब-जज की 
श्रदालत में बड़ी से बड़ो रक्तोम तक का मामला दायर हो सकता 
है। यद्यपि जिला-जज का दा इससे बड़ा है तथापि इसकी 
अदालत में १०,०००) रु० से अधिक का म॒ुकद्दमा दायर नहीं हो 
सकता । सब-जजों और ज़िल्ला-जजों के फ़ेसला किये हुए १०,०००) 
रु० से अधिक के मुकद्दमों की, तथा ज़िला-जजों के फ़ेसला किये 
हुए सब मुकद्दमों की अपील हाईकोट में होती है । 


कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कुछ अन्य स्थानों में 'स्माल 
काज़ कोट” या अदालत खफ़ीफ़ा स्थापित हैं,जो छोटे छोटे मामलों 
में जल्दी तथा कम खच से अंतिम निर्णय सुना देती हैँ। इन्हें 
कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में २,०००) रु०, तथां अन्य स्थानों 
में ४००) रु० तक का मामला सुनने का अधिकार है । 


फ़ोजदारी की अदालतें--प्रत्येक जिले में, या कुछ जिलों 


शा का 
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के एक समूह में एक ' सेशन्स कोट ? रहता है। इसका प्रधान भी 
जिला-जज ही होता है जो फ़ोजदारी के अधिकार रखने से, सेशन 
जज का काय सम्पादन करता है। उसे अन्य सहकारी सेशन 
जजों से इस काम में सहायता मिल सकती है | फ़ौजदारी 
मामले में सेशन्स कोर्टों के अधिकार हाईकोर्टों सरीखे ही हैं, हां 
मृत्यु सम्बन्धी हुक्म हाईकोटे से अनुमोदित ( 'कनफम” ) होना 
चाहिये । इनमें फ़ैसला जूरी या असेसरों की सहायता से होता 
है । असेसर जज को अपनी सम्मति पर चलने के लिये वाध्य 
नहीं कर सकते | 


मजिस्ट्रेट ओर उनके अधिकार-सेशन जजों के नीचे 
प्रथम, द्वितीय, और दठ॒तीय श्रेणियों के मेजिस्ट्ट रहते हैं । बम्बई 
कलकत्ता और मदरास में ' प्रेसीडेन्सो मेजिस्ट्‌ट, ” छाबनियों में 
* छावनी-मेजिस्ट ट, ? एवं कुछ नगरों और क्रस्तरों में ' आनरेरी ' 
अर्थात्‌ अवेतनिक पहिले, दूसरे, या तीसरे दर्ज के मेजिस्ट्र ट, 
ओर, वेन्च रहते हैं। छावनी मेजिस्ट्रेट प्रायः फ़ीजी अफप्तर 
ही होते हैं । 

प्रेसीडेन्सी-मेजिस्टू टों तथा अव्बल दर्जे के मेजिस्ट्टों को 
दो साल तक की क्रेद और एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना 
करने का अधिकार होता है । जिन मुक्रद्मों का फ़ैसला प्रेसीडेंसी 
मेजिस्ट्रट नहीं कर सकते, उन्हें वे हाईकोट में भेज देते हैं । 
अव्वल दर्ज के मेजिस्टूट जिन मुक्दमों का फ़ेसला नहीं कर 
सकते, उन्हें वे सेशन जज के यहां भेज देते हैं. । दूसरे दर्ज के 
मेजिस्टेट छः मास तक की क्रेद और दो सौ रुपये तक जुर्माना 
कर सकते हैं। तीसरे दर्ज के मेजिस्टेट एक मास तक की क्रैद 
ओर पचास रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं। छावनी-मेजिस्ट्रे ट 
फ़ोजदारी मामलों का प्रारम्भिक स्थिति में विचार करते हैं। कहों 
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कहीं छोटे मामलों का निपटारा गांव के मुखिया ही, मेजिंस्ट ट 
की हैसियत से, कर देते हैं। प्रायः सब प्रान्तों में पंचायतों को कुछ 
छोटे छोटे दीवानी और फ़ौज़दारी मामलों का फ़ैसला करने का 
अधिकार दे । 


अपील पद्धति--यहां के वर्तमान क़ानून में अपील की 
गुञ्जाइश बहुत रहती है| दूसरे और तीसरे दर्ज के मेजिस्टट के 
फ़ैघले के विरुद्ध, जिला मेजिस्ट्रेट के सामने अपील हो सकती है, 
ओर अव्बल दर्ज के मेजिस्टट के फ़ेसले की अपील सेशन्स 
कोट में चल सकती है । जिन मनुष्यों को मुक़दमे को प्रारम्भिक 
दशा में सेशन्स कोट ने दोषी ठहराया हो, उनको अपील उचप्त 
प्रान्त के चीफ़कोट या हाईकोट में हो सकती है । जब्र मृत्यु का 
हुक्म देदिया जाता है तो प्रान्त के शासक या वायसराय के पास 
दया के लिये दर्ास्त भी दी जा सकती है । दीवानी के मुक्नदमों 
में भी अपील के लिये कम स्थान नहीं है। साधारणतया 'स्माल 
काज़ कोट,' और पंचायतों के फ़रेसलों की अपील नहीं होती, 
अन्य सब के फ़ेसलों की द्ोती है । मुन्सिफ़ के फ़ैसलों की अपील 
ज़िला-जज के यहां ही सकती है, जो यदि चाहे तो उसे सब्र-जज 
के पास भेज सकता हे | सब-जज या ज्िला-जज के फ़ैसलों की 
अपील कुछ दशाओं जुडीशल कमिश्नस कोट में, या हाईकोट 
में होसकती है । हाईकोर्टों के कुछ फ़ेसलों की अपील संघ न्‍्यांया 
लय में होसकती है । खास खास हालतों में अपील इंगलेंड की 
प्रिवी कोंसिल तक भी पहुंचती है । 

भारतबष में मुक़ददमेवाज़ी से जनता बहुत द्वानि उठा रही है । 


पंचायतों के विस्तार और वृद्धि की बड़ी आवश्यकता है। क़ानून 
सरल ओर न्याय सस्ता द्वोना चाहिये । 


अर कफपसमाम०-प)पपकिरपका0...+न>-सग०- >वरेपबसत. 


» ८5 
वारहबां फरिच्छेद 
4 जे (2 
सरकारा नताकारवा 
[ शासन काये का जनता के लिये यथेष्ट हितकर होना या न होना, 
क़ायदे क़ानूनों के अतिरिक्त, बहुत-कुछ सरकारी कर्मचारियों की योग्यता, 
अनुभव ओर देशहिरेषिता पर भी निभेर होता है। श्रतः इस परिच्छेद 
में यहां की सरकारी नोकरियों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। संघा- 
न्तरित राज्यों सम्बन्धी बातों पर संघ की स्थापना के बाद अमल होगा, 
( जिसके विषय में अगले खण्ड में लिखा जायगा ); वर्वमान अवस्था 
में संब और संघीय का आशय केन्द्रीय सरकार ओर केन्द्रीय लिया जाना 
चाहिये। ] 
यहां कुछ सर्वोच्च पदों के लिए नियुक्तियां सम्राद द्वारा होती हैं। 
इनमें गवर्नेर-जनरल, गवनेर, तथा उनकी प्रबन्धकारिणी कोंसिलों 
के सदस्य, तथा संघ न्यायालय ओर हाईकोर्टों के जज ओर 
कमांडरन-चीफ़, शामिल हैं। इनका उल्लेख प्रसज्ञानुसार किया 
जा चुका है। 


दम्पारियल सर्विस--इन पदों से नीचे इम्पीरियल सर्विस 
के नोकरों का दजा है। इनकी नियुक्ति प्रायः भारत मन्त्री द्वारा 
होती हे, इन्हें प्रायः ' इण्डियन सिविल सर्विस ? # ( आई. सी. 


4 एक महाशय का कथन है कि “इंडियन सिविल सर्विस” न तो 
इंडियन है ( इसमें अ्रधिकांश आदमी योरोपियन होते हैं ), न यह सिविल 
अर्थात्‌ सभ्य या शिष्टाचार-युक्त है, ओर न यह सर्विस ( नोकरी ) ही है, 
क्योंकि श्रनेक कर्मचारी श्रपने श्रापत्षो नोकर समभने की श्रपेक्षा मालिक 
समझ कर हुकूमत करते हैं। 
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एस. ) की परीक्षा पास करनी होगी है | पहले यह परीक्षा इंगलंड 
में ही होती थी, अब भारतवषे में भी होती है । यह परीक्षा | प्रतियो 
गिता से होती है; अथात्‌ किसी वष जितने कमचारियों की 
आ्रावश्यकता होती है, उतने ही, परीक्षा में अच्छे नम्बर।पाने वाले 
व्यक्ति चुन लिये जाते हैं । पहले इंगलेंड की परीक्षा पास किये 
हुए व्यक्तियों में से चुनाव होता है, उसके बाद भारतवष की 
परीक्षा पास वालों का नम्बर आता है । इसका परिणाम यह 
होता है कि इंगलेंड में परीक्षा पास करने वालों को चुनाव में आने 
की अधिक संभावना द्ोती है, ओर भारतोय परीक्षा का भहत्व 
कम रद्द जाता है । पुनः भारतवष में होने वाली परीक्षा के फल 
के आधार पर चुने हुए व्यक्तियों को दो वष विशेष शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए इंगलेंड जाना होता है, ( इसका ख्नच सरकार देती 
है ) | पश्चात्‌ ये व्यक्ति भारतवष के किसी भी प्रान्त में नोकरी के 
वास्ते भेजे जा सकते हैं। इनमें से प्रत्येक का वेतन प्रायः ५००) 
से ३,०००) मासिक तक होता है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, 
डिस्टिक्ट जज, आदि प्राय: इनमें से ही होते हैं। ये बम्बई,बड्भाल 

ओर मद्रास को छोड़कर, अन्य प्रांतों के गवनर तक हो सकते हैं। 


सन्‌ १६१६ ई० के सुधारों के अनुसार निश्चय हुआ था कि 
जिन सरकारी नोकरियों के लिए भरती इंगलेंड में होती है, ओर 
ज्ञिनमें योरपियन ओर भारतीय दोनों लिये जाते हैं, उनमें से कड़े 
पीछे ३३ भारतवासी ही भरती किए जांय, ओर इनमें डेढ़ फ्री सदी 
वार्षिक बढ़ती तब तक द्वोती रहनी चाहिए जब तक एक सामयिक्र 
कमीशन नियत होकर फिर से सब मामले की जांच करे । 


सन्‌ १६२३ इ० में नियुक्त “ली कमीशन ? ने उच्च पर्दा पर 
काम करने वाले योरपियनों के लिए खूब पेंशन तथा भत्ते आदि 
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दिये जाने की सिफ़ारिश की। यद्यपि भारतीय व्यवस्थापक 
सभा ने इसकी सिफ़ारिशों को कायोन्बवित करने का प्रस्ताव 
अरवीकार कर दिया था, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार से 
सहमत होकर उसकी प्रधान सिफारिशों को स्वीकार कर लिया । 
इससे यहां शासन व्यय, जो पहले ही अधिक था, ओर भी 
बढ़ गया | 


नवीन शासन विधान और सरकारी नौकरियाँ-- 
नवीन विधान में बड़ो बड़ी सरकारी नोकरी करने वालों के हितों 
का पूर्ण ध्यान रखा गया है | उनकी नियुक्ति, वेतन, पेन्शन, भत्ते 
आदि के नियमों में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उनकी 
सुविधा तथा मयांदा की यथेष्ट रक्षा हो, वे यथा-सम्भव अपने 
पद पर बने रहें | यदि उन्हें किसी कारण निधारित समय से पूबे 
नोकरी से प्रथक्‌ होना पड़े तो उन्हें या उनके परिवारों को आर्थिक 
कठिनाइयों का सामना न करना पड़े; भारत मन्त्री उन्हें मुनासिब 
हजोना, संघ सरकार या प्रांतीय सरकार के खजामे से, दिलाये । 
उनके वेतन भत्ते और पेन्शन आदि के सरकारी व्यय पर 
व्यवस्थापक मण्डज्ञ का मत नहीं लिया जायगा। रेलवे, आयात- 
नियात, डाक, तार आदि में ऐंग्लो-इण्डियनों की नियुक्ति का 
लिहाज रखा जाने का स्पष्ट आदेश है; यहां तक कि यह भी कहा 
गया है कि प्रतिशत जितने पदों पर वे अब तक रहे हैं, उसका 
भी भविष्य में विचार रखा जाय । 


साधारणतः संघ से सम्बन्धित पदों पर नियुक्तियां करने, 
तथा उनकी नोकरी की शर्तें तय करने का काये गवनर-जनरल 
करेगा ओर किसी प्रान्त सम्बन्धी यह कार्य उस प्रान्त का गवनेर 
करेगा। परन्तु इस्डियन सिविल सर्विस, इण्डियन मेडिकल 
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सर्विस ओर इण्डियन पुलिस सर्विस तथा आबपाशी विभाग के 
पदाधिकारियों की नियुक्ति भारत मन्त्री द्वी करेगा । 


'गर-न्राटंश प्रजा का ।नयुक्ते-- नवीन विधान के 
अनुसार संघ में सम्मिलित देशी राज्यों के नरेश और प्रजा जन 
गरी उच्च सिविल पदों पर नियुक्त हो सकंगे। संघ में सम्मि- 
लित न होने वाले राज्य का नरेश या प्रजा, तथा जंगली जातियों 
के क्षेत्र का या भारतवर्ष के निकटवर्ती भू-भाग का निवासी भारत 
मंत्री की घोषणा से, उसके द्वारा नियुक्ति की जाने योग्य पद पर 
ओर,गवरनर-जनरल की घोषणा से संघीय पद पर, तथा गवनेर की 
घोषणा से प्रान्तीय पद्‌ पर नियुक्त हो सकेगा। इस बात को छोड़ 
कर, साधारणतः जो व्यक्ति ब्रिटिश प्रज्ञा नहीं है, उसकी भारत- 
बे में किसी सरकारी पद्‌ पर नियुक्ति न हो सकेगी । 


पबलिक सर्विस कमीशन; संघ एवं प्रान्तों के लिये- 
नवीन शासन विधान के अनुसार एक पबलिक सर्विस कमीशन 
संघ के लिये ओर एक पबलिक सर्विस कमीशन प्रत्येक प्रान्त के 
लिये रहेगा । परन्तु यदि दो या अधिक प्रान्त समभोता करलें तो 
वे मिलकर एक ही कमीशन रख सकते है, अथवा एक कमीशन 
सब प्रान्तों के लिये भी काये सम्पादन कर सकता है। संघीय 
कमीशन के सभापति ओर सदस्यों की नियुक्ति गवनेर-जनरल 
द्वारा, ओर प्रांतीय कमीशन के सभापति ओर सदस्यों की नियुक्ति 
गवनर द्वारा होगी। प्रत्येक कमीशन के कम से कम आधे सद्रय 
ऐसे होंगे, जो नियुक्ति के समय भारतबषे में कम से कम द्स वष 
“नौकरी कर चुके हों। संघीय ओर प्रान्तीय कमीशनों के सदस्यों 
की संख्या, तथा उनकी नोकरी की शर्तें क्रशः गवनर-जनरल 
ओर गवनेर तय करेगा। इन कमीशनों का काय क्रमशः संघ 
तथा प्रान्त की नौकरियों के लिये नियुक्तियां करने के वास्ते परीक्षा 
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लेना, तथा इन नौकरियों के सम्बन्ध में गवरनंर-जनरल और 
गवनरों को विविध विषयों पर आवश्यक परामश देना, होगा। * 


इन कमीशनों का ख़चे, इनके सदस्यों का वेतन, पेन्शन, भत्ता 
आदि क्रमशः संघीय तथा प्रान्तीय सरकार देगी, ओर इस पर 
संघीय तथा प्रान्तीय व्यवश्थापक मंडल को मत देने का अधिकार 
न होगा। इन कमीशनों का सम्बन्ध भारतोय सिविल सर्विस 
ओर प्रान्तीय सिविल सर्विस से होगा । इनमें से भारतीय सिविल 
सर्विस के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है। प्रान्तीय सर्विस के 
विषय में कुछ आवश्यक बातें आगे दी जाती हैं । 


प्रान्तीय सिविरू सर्विस--इस श्रेणी के कर्मचारी प्रान्तीय 
सरकारों द्वारा, भिन्न भिन्न विभागों में, उनकी योग्यतानुसार 
नियत किये जाते हैं। भरती के लिये कभी तो परीक्षा होती है, 
ओर कभी नीचे की सर्विस के आदमी उसमें बदल दिये जाते हैं । 
न्‍्तीय सिविल सर्विस में प्रान्त का नाम होता है, जेसे मदरास 
सिविल सर्विस । इस सर्विस में डिप्टी कलेक्टर, एक्सटा 
ऐसिस्टेण्ट कमिश्नर, मंसिफ़, स्कूलों के इन्स्पेक्टर, कालिजों के 
प्रोफ़ेसर ,सब-जज ऐसिस्टेरट सजन आदि कम चारी होते हैं । इनका 
मासिक वेतन प्रायः तीन सो से आठ सो रुपये तक होता है । 


उपसंहार--अन्यत्र बताया गया है कि गवनेरों तथा 
गवनर-जनरल के अन्यान्य उत्तरदायित्वों में एक यह भी है कि 
वतमान तथा भूत-पूवे उच्च सरकारी कमचारियों, तथा उनके 


$# आवश्यकता होने पर, निर्धारित नियमों के अनुसार, ऐसे पदाधि- 
कारियों की नियुक्ति हो सकेगी, जो संघ और एक या अधिक प्रान्तों में, 
झथवा दो या अ्रधिक प्रान्तों में एक साथ काम कर सके। 
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आश्रितों के श्रधिकारों और हितों की रक्षा करे। यह बात विशेष 
चिन्तनीय इस लिये है कि यहां सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में 
जाति या वण भेद का विचार किया जाता है | योरपियन या 
ऐग्लो-इंडियनों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं,अथवा इन्हें 
भारतीयों की अपेक्षा अच्छा समममा जाता है। इससे यह स्वाभा 

बिक है कि यहां की विविध जातियां अपने अपने श्रादमियों के 
लिये कुछ पद सुरक्षित कराने की मांग उपस्थित करें, और यहां 
साम्प्रदायिक वातावरण और भी अधिक विषमय हों। अस्तु, 
जाति या धम का विचार करके किसी आदमी के लिये कोई 
नोकरी संरक्षित करना, सावेजनिक हित की हत्या करके अयोग्यता 
का संरक्षण करना है । इससे संरक्षित जाति को भी वास्तविक 
लाभ नहीं पहुंचता, क्यों कि उसके आदमियों को अपनी योग्यता 
बढ़ाने की प्रेरणा या उत्साह नहीं होता । अतः ऐसी नीति का 
सवंथा परित्याग होना चाहिये । 


पुनः, सरकारी पदों पर विदेशियों का बोल-बाला न रहना 
चाहिये; वे चतुर या अनुभवी हो सकते हैं, पर उनका और देश 
का रवाथ भिन्न होने के कारण उनकी योग्यता जनता के लिये 
हानिकर ही होती हे । अतः यहां कुछ विशेष और बहुत थोड़े से 
अपवादों को छोड़कर सब पद्‌ भारतीयों को मिलने चाहियें। 
साथ ही सब नोकरों पर--उनकां पद क्रितना ही उच्च क्‍यों न 
हो-5प्रजा प्रतिनिधियों का यथेष्ठ नियंत्रण रहना चाहिये, जिस 
से जनता का स्वराज्य हो, न कि नोकरशाही का; और ,उनके वेतन 
भत्ते आदि में जनता की नि्धेनता को न भुला दिया जाय। देश 
काल का विचार करके यहां के पदाधिकारियों का अधिकतम वेतन 
साधारणतया पांच सो रुपये मासिक से अधिक न होना चाहिये। 





तेरहवांः फरिच्छेद 


सरकारी आय-व्यय 


[ इस परिच्छेद में शत्रिटिश भारत के ही आय व्यय पर विचार किया 
गया है। देशी राज्यों के हिसाब के सम्बन्ध में, अगले परिच्छेद में लिखा 
जायगा । ] 


ब्रिटिश भारत की कुल आय और व्यय--ब्रिटिश 
भारत में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें प्रति वष लगभग 
तीन सौ करोड़ रुपया विविध करों से वसूल _करके विभिन्न 
कार्यों में ख़चें करतो हैं। हां, साधरणतया यही सममा जाता है 
कि वार्षिक सरकारी आय तथा व्यय लगभग दो दो सौ करोड़ 
रुपये है, सरकारी हिसाब में आय तथां व्यय के अन्तगंत रक्तमों 
का योग यही दिखाया जाता है । बात यह है. कि रेल, डाक, तार, 
नहर आदि से जो कुल आय होती है उसमें से इन कार्यों के प्रबंध 
ओर संचालन आदि में खच होने वाला रुपया निकाल कर बिशुद्ध 
आय ही हिसाब में दिखायी जाती हे । इसी प्रकार इन मद्दों के 
व्यय में, विविध कम चारियों के वेतन आदि का स्न्च न दिखाकर 
केवल इन कार्यों में लगी हुईं पजी का सूद ही दिखाया जाता है । 
इसके अतिरिक्त, उपयक्त विविध कार्यों में जो मूलधन लगता है 
वह भी ख़च्च की रक्तमों में सम्मिलित नहीं किया जांता, अलग 
दिखाया जाता है । 


हिसाब की इस पद्धति से सरकारी वार्षिक आय व्यय दो दो 
अरब रुपये के क़रीब ही रह जाता है । यह अंक भी काफ़ी बड़े 
हैं। इन से सरकारी आय व्यय के महत्व का अनुमान सहंज ही 
हो सकता है । वास्तव में ऐसे महत्व-पूर्ण विषय का विवेचन 
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प्रस्तुत पुस्तक के एक परिच्छेद में नहीं हो सकता ।# हम यहां 
कुछ मुख्य मुख्य बातों का दिग्द्शन मात्र कराते हैं। 

सरकारी हिसाब---सरकारी हिसाब के लिये किप्ती वर्ष 
की एक अप्रेल से अगले वष की ३१ माच तक, एक साल सममा 
जाता है| इस प्रकार १ अप्रेल १६३४ से ३१ माच १६३५ इ० तक 
के साल को सन्‌ १६३४-३४ ई० कहते हैं । व आरम्भ होने के 
पूवे बजट, बजट-एस्टीमेट या आय-व्यय का अनुमान तेयार क्रिया 
जाता है। व्यवस्थापक संस्थाओं में उपस्थित करते समय गत वष 
के आय-व्यय के अनुमान का संशोधन भी कर लिया जाता हे | 
उस समय लगभग २१ मास का असली हिसाब ओर साल के शेष 
समय का अनुमानित हिसाब रहता है। इसे संशोधित अनुमान 
कहते हैं। कुछ समय पीछे वषभर के आय-व्यय के ठीक अंक 
मिलजाने पर वास्तविक हिसाब प्रकाशित होता है । 

राज्य साधारणतया पहले यह विचार करता है कि उसे देश 
में क्या क्‍या काम करने हैं, उनमें कितना ख़चे होगा । इस ख़च 
के लिये वह अपनी आय-प्राप्ति के मांगे निकालता है,ओर विविध 
कर निश्चय करता है । इसलिये यहां सरकारी व्यय का विचार 
पहले किया जाता है, ओर सरकारी आय का पीछे । 


केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों का खच---हिपाब को 
संत्िप्त करने के अभिप्राय से हमने सब प्रान्तों का एक एक मदद 
का ख्च इकट्ठा जोड़ करके दिया है । विदित हो कि चीफ़ 
कमिश्नरों के प्रान्तों का ( प्रान्तीय विषयों में किया गया ) ख्च 
केन्द्रीय सरकार के हिसाब में शामिल किया गया है, कारण 
यह खच केन्द्रीय सरकार को ही करना पड़ता है । 


4 हमारी “भारतीय राजस्व” पुस्तक में इस विषय का व्योरेवार 
विवेचन किया गया हे । 
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सरकारी व्यय ( ल्ञाख रुपयों में ) 
सन्‌ १६३४-३५ द० का अनुमान 











मद केन्द्रीय सरकार | प्रान्तीय सरकार 
£( (१) सेना ४६,१५८ 
7 । (२) कर वसूल करने का ख़चचे ४,०१ ६,०४ 
(३) पन्शन ३,०८ २,४१ 
77 
(४ ) शासन ११,०७ 
५ (४ ) न्याय, पुलिस भ्रोर जेल १६,०८ 
५ | ९६) शिक्षा 8,२१६ ११,३६० 
(७ ) स्वास्थ और चिकित्सा ९,११ 
(८) कृषि ओर उद्योग २,६६४ 
( ६ ) सिविल निर्म्माण काये २,०२ ४,० ६ 
ट (१०) मुद्रा, टकसाल, विनिमय ६६ हु 
| (११) अन्य विभाग कि ७२ 
है (१२) रेल ३२,५४८ 
(१३) डाक ओर तार रन मा 
(१४) जंगल २,९२९ 
(१५) आबपाशी ३ ९,७३ 
| (१६) विविध १,२०२ २,०० 
ि (१७) ऋण का सूद १३,३४ ४,०८५ 
योग ११६,६९ ७६,३४७ 





सरकारी आय-व्यय १४७३ 


६७७६३६७०७ ०९ ४ ६ >0७»५ /७./५४- ४६ /५ /5७./७ /5५ /४./७/४ /४ /४७ /७ /४६ /४ /७/४७६/४/४७ /७/७८/७० ५ /७ /४७.८६/ ५. 
सहन 2-र नानी +ा+भम 3५० के 2-५ .-40ल्‍+++#3५++ 000५०. .-->,:934490- 9: ै०५/४५५०५३५४५५+++५६५७)७५४»५3५+» 3३-3५.) ५३७५७ ३७५५३ ३2०३४ ५३७. थ4७५५+4 मा -० ५० ०३१७ 


खर्च की महों का व्यौरा--( १) सेना की मद्द में स्थल 
सेना, जल सेना, और वायु सेना का व्यय है। इस मदद का खचे 
बहुत अधिक है, ओर इसके कारण भारतीय जनता पर कर- 
भार बहुत अधिक होने पर भी अन्य उपयोगी कार्यों के लिये घन 
की कमी रहती है | भारतीय नेताओं की चिरकाल से यह शिका- 
यत है कि यहां सेना का सञझ्चालन ओर प्रबन्ध भारतवष की 
दृष्टि से न कर साम्राज्य रक्षा के हेतु किया जा रहा है, तथा 
सेना के भारतीयकरण की ओर यथेष्ठ ध्यान नहीं दिया जाता | 
अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ सुधार नहीं हुआ है । 
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(२) कर वसूल करने के ख़च में आयात नियात कर, 
आय-कर, मालगुज़ारी, स्टाम्प, रजिस्टरी, अफ्रीम, नमक, और 
आबकारी आदि विभागों के ख़चे के अतिरिक्त, अफ्रीम ओर 
नमक तेयार करने का ख़च भी सम्मिलित है | 


((३ ) इस मदद में सिविल कमचारियों को दी जाने बाली 
पेन्शनों का ख़चे शामिल है । 


(४), (५), (६ ), (७) ओर (८ ) मह्दे स्पष्ट हैं । 


(६ ) इस मद्द में सरकारी इमारतें ओर सड़कें बनवाने तथा 
उनकी मरम्मत आदि करवाने का खच शामिल दे । 


( १० ) यह मद स्पष्ट हे । 


( ११ ) अन्य विभाग में विज्ञान सम्बन्धी तथा बन्द्रगाहों 
आदि का ख्चे शामिल है । 


(१२ ), (१३), (१७) और (१५) में क्रमशः रेल, डाक 
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ओर तार, जन्ञलों, और नहरों में लगायी हुई पूँजी का सूद 
शामिल है । 





(१६ ) विविध व्यय में अकांल-पीड़ितों को सहायता, 
स्टेशनरी और छपाई का खर्चे शामिल है | 


( १७ ) डाकखानों के सेविंग बेंकों या प्रौविडेन्ट फण्ड के 
अस्थायी ऋण के अतिरिक्त, भारत सरकार यहां के सरकारी 
( पब्लिक ) ऋण पर सूद देती है !.॥। भारत सरकार का कुल 
सरकारी ऋण ३१ माच १६३४ ई० को १२३६ करोड़ रुपये था, 
इसमें ७२२ करोड़ भारतवष में, और शेष इंगलेंड में लिया हुआ 
था। कुल ऋण में से १०३३ करोड़ रुपये का ऋण ऐसा है जिसके 
बदले में किसी न किसी प्रकार की सम्पत्ति विद्यमान है, ७५७ 
करोड़ रुपये तो रेलवे में ही लगे हुए हैं, शेष में से कुछ रक्तम 
व्यवसायिक विभागों में लगी हुई है, कुछ प्रान्तों तथा देशी राज्यों 
को उधार दी हुई है और कुछ नक़द मौजूद है । ऋण की जो 
रक्तम रेलों में लगी हुई है, उसका सूद रेलों के व्यय की मदद में 
दिखाया गया है। ऋण के २०३ करोड़ रुपये ऐसे हैं जिनके बदले 
में कोई सम्पत्ति विद्यमान नहीं दे। कुल रक्तम का सूद, ऋण के 
सूद की मद्द में दिखाया जाता हे । 


यह संक्षेप में स़चें का विचार हुआ। अब हम आय का 
विचार करते हैं । 


सरकारी आय के साधन; प्रत्यक्ष और परोक्ष कर- 
सरकार को विविध कार्यों में स्रचे करने के वास्ते रुपये की आ- 
वश्यकता होती है। यह रक्तम वह तरह तरदद के कर लगाकर तथा 
न्‍्य प्रकार से वसूल करती हे । करों के मुख्य दो भेद हैं प्रत्यक्ष, 
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ओर परोक्ष | प्रत्यक्ष कर वह कर है, जो उसी आदमी से लिया 
जाता है, जिस पर उसका भार डालना धअभीष्ट हो | यह कर देते 
समय कर-दाता यह भली भांति जान लेता है कि उसने आय 
में से इतना रुपया इस रूप में सरकारी कोष में दिया। उदाहरणु- 
वत्‌ ज़मीन का लगान, आय-कर, आदि प्रत्यक्ष कर हैं। 


परोक्ष कर, उस कर को कहा जाता है, जिसका भार, उसके 
चुकाने बाले औरों पर डाल देते हैं। व्यापारी लोग आयात ओर 
निर्यात पर जो महसूल देते हैं,उसे माल बेचने के समय,वह अपने 
ग्राहकों से बसूल कर लेते हैं। कपड़े, नमक, शराब, अफ्रीम आदि 
के कर परोक्ष कर हैं । 


करों के अतिरिक्त सरकारी आय के ओर भी कई साधन हैं । 
सरकार न्याय, शिक्षा, स्वास्थादि के बहुत से काय ऐसे करती है, 
जिनके उपलक्ष्य में वह जनता से फ्रीस लेती है । इसी प्रकार 
सरकार कुछ कार्यों को व्यवसायिक ढंग से करती है, ये कार्य 
ऐसे द्वोते हैं, जो जनता द्वारा उतनी अच्छी तरह, तथा उतनी 
किफ़ायत से नहीं किये जा सकते । इन कार्यों से सरकार को 
आय भी होती है। इनके अतिरिक्त सरकारी आय के कछ फुटकर 
साधन भी हें । 


सरकार को किस किस मद्द से कितनी आय होती हे, यह 
यह आगे नक्शे में दिखाया गया है । 
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आय को पम्रद्दों का ब्योरा--( १) से (5५) तक की 
मद्दों में जो ख़च होता है, उसकी अपेक्षा आय की जितनी अवि- 
कता होती है, वही यहां दिखायी गयो है । पिछले कोष्ठक के अड्डों 
से यह स्पष्ट है कि आयात निर्यात कर केन्द्रीय सरकार की, और 
मालगुज़ारी# प्रांतीय सरकारों की, आय को सबसे बड़ी मदद है । 


उपयक्त आठ महों में से पहली छः स्पष्ट हैं । स्टाम्प में अदा- 
लती और गेर-अदालती दोनों प्रकार का स्टाम्प सम्मिलित है। 
अ्रदालती स्टाम्प में कोट फ़ीस स्टाम्प को, तथा उसके साथ काम 
में आने वाले काग़ज़ की, बिक्रो की आय गिनी जाती है । गौैर- 
अदालती स्टाम्प वह कहा जाता है, जो रुपया लेने की रसीद, 
हुए्डी या दस्तावेज्ञ आदि पर लगाया जाता है । 


.. रजिस्ट्री की आय में, दस्तावेजों की रजिस्टरों कराने तथा 
रजिस्टरी को हुई दस्तावेजों की नक़ल लेने की फ़ोस शामिल है । 


.. (६ ), अन्य केन्द्रीय कर में भारत सरकार को देशी राज्यों 
से मिलने वाले वाषिक नज़राने की आय के अतिरिक्त, बह आय 


# मालगुजारी के सम्बन्ध में, ब्रिटिश भारत में तीन तरह का 
बन्दोबस्त है :--( १ ) स्थायी प्रबन्ध; बंगाल में, बिहार के हूं भाग में 
एवं च्रासाम के आठवें भोर संयुक्त प्रान्त के दसवें भाग में। (२) 
जमींदारी या आमस्य प्रबन्ध; संयुक्त प्रान्त में ३० व५ ओर पंजाब तथा 
मध्य प्रान्त में २० वर्ष के लिए मालगुजारी निश्चित कर दी जाती है। 
गांव वाले मिल कर इसे चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। (३)रय्यतबारी 
प्रबन्ध; बम्बई, सिंध, मद्रास और आसाम में, एवं बिहार के कुछ भाग 
में । इन स्थानों में सरकार सीधे काश्तकारों से सम्बन्ध रखती है। बम्बई, 
मदरास में ३० वर्ष में, तथा अन्य प्रान्तों में जल्दी जल्दी बन्दोबस्त होता 
है। नये बन्दोबस्त में प्रायः हर जगह सरकारी मात्गुजारी बढ़ जाती है। 





श्ष्८ भारतोय शासन 
है, जो चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्तों में मालगुज़ारी, आबकारी 
स्टाम्प, जंगल और रजिस्टरी से होती है । इस मद्द के प्रान्तोय 
ग में वह रक़्म सम्मिलित है जो प्रांतीय सरकारें सिनेमा आदि 
खेल तमाशों से कर के रूप में लेती हें 


(१०), न्याय में दीवानी अदालत के अमीन, ओर कुड़क 
अमीन की फ़ीस, मेजिस्ट्रटों का किया हुआ जुमाना, और जप्नी 
लावारसी माल की बिक्री, वकालत की परीक्षा फ्रीस शामिल है। 
पुलिस की आय में सावजनिक विभागों, प्राइवेट कम्पनियों ओर 
लोगों को पुलिस देने के उपलक्ष्य में प्राप्त आय, मोटर आदि 
रजिस्टरी की फ़ीस, तथा जुमानों से होने वाली आय गिनी जाती 
है। जेल की आय में, जेलों के कारखानों के सामान की बिक्रो से 
होने वाली आय मुख्य है । 





(११), इस मद्द में शिक्षा स्वास्थ, चिकरित्सां, कृषि और उद्योग 
धन्धों आदि विभागों से होने वाली आय सम्मिलत है । 


( १२ ), इस मदद में सरकारी मकानों का किराया, तथा उन 
की बिक्री आदि से होने वाली आय सम्मिलित है | 


( १३ ), इस मद्द में सरकार के पेपर करेंसी रिज्ञव” नामक 

गीष में जो 'सिक्‍यूरिट्यां' रखी जाती हैं, उनकी रक्तम का सूद 

तथा भारत के लिये पंसा इकन्नी आदि सिक्के, एवं कुछ अन्य 

देशों के सिक्के ढालने का लाभ सम्मिलित है । [ रुपये ढालने 

का लाभ “गोल्ड स्टेन्डड रिज्ञब” अर्थात्‌ मुद्रा-ढलाई-लाभ-कोष 
में डाला जाता है । ] 


(१४ ), ( १५ ), ( १६ ), ओर ( १७ ), ये मर्दे स्पष्ट हैं । 


( १८ ), सनिक आय में सेनिक स्टोर कपड़े, दूध, मक्खन 
तथा पशुझ्नों की बिक्री से होने वाली आय सम्मिलित है । 
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( १६ ), इस मद्द में सरकार जो रुपया किसानों को, तथा 
स्थुनिसिपेलटियों आदि संस्थाओं को उधार देती दे, उसके सूद 
को आय है। 

(२० ), विविध मद्द में पनशन सम्बन्धी आय के अतिरिक्त 
सरकारी स्टेशनरी ओर रिपोर्टो आदि को बिक्री की आय भी 
सम्मिलित है । 

सरकारी आय व्यय की भिन्न भिन्न मद्दों के सम्बन्ध में कहां 
तक भारतीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को अधिकार है 


ओर कहां तक शासक उक्त संस्थाओं के निणंय के विरुद्ध काम 
कर सकते हैं, यह पिछले परिच्छेदों में बताया जा चुका है। 





चोद्हवा परिच्छेद 





देशी राज्य 


प्राकृथ न--देशी राज्यों ( स्टेट्स”) से भारतबषे के उन भागों 
का प्रयोजन है ज्ञिनका आन्तरिक शासन यहद्दधां के ही राजा या 
सरदार, विविध संधियों के अनुसार, सम्राद को अधीनता में 
रहते हुए, करते हैं । छोटे बड़े इन सब राज्यों की संख्या ५६० है । 
इनमें से हैदराबाद, बड़ौदा, मेसूर, कशमीर ओर गवालियर 
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भादि कुछ तो अपने विस्तार और जन संख्या में योरप के एक 

एक राष्ट्र के समान, तथा एक एक करोड़ रुपये से अधिक आय 
वाले हैं, और बहुत से राज्य साधारण गांव सरीखे हैं । जिन्हें 
वास्तव में राज्य कहा जाना चाहिये, उनकी संख्या दो सौ से 
भी कम है; शेष सनदी जागीरें ( 'इस्टेट्स” ) हैं, जिनके अधिपति 
सरदार या 'चीफ़' कहलाते हैं। केबल ३० ही राज्य ऐसे हैं जिनकी 
आबादी, क्षेत्रक्ल ओर साधन ब्रिटिश भारत के ओसत ज़िले के 
समान हैं । ६ राज्य तो ऐसे हैं जिनका विस्तार एक एक ही वगें 
मील है, और २३ ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल एक एक वर्ग मील भी 
नहीं है । चार राज्यों में सो सो आदमियों की भी आबादी नहों 
है, और तीन की वार्षिक आय सी सौ रुपये से कम है |# 


देशा राज्यों का शासन प्रवन्ध-अधिकतर देशी राज्यों 
में कोई शासन विधान नहीं है । उनका शासन, शासक की 
व्यक्तिगत इच्छा, रुचि या योग्यता आदि के अनुसार बदलता 
रहता दे । जिन राज्यों का शासन प्रबन्ध कुछ निश्चित है, उनमें 
भी परस्पर में समानता नहीं है, प्रायः सब्बका अपना अपना 
निराला ढड़ हे। अतः उनके सम्बन्ध में कुछ मुख्य मुख्य बातें 
ही कही जा सकती हैं। कहीं कहीं तो महाराजा ( प्रधान शासक ) 
के बाद मुख्याधिकारी दीवान द्वाता है, ओर सब बड़े बड़े अधि- 
कारी उसके अधीन रहते हैं । कहीं कहीं दीवान प्रधान मन्त्री 
होता है, ओर विविध विभागों का प्रबन्ध करने वाले मन्त्री उसके 
सहायक होते हैं। किसी किसी राज्य में प्रबन्धकारिणी कोंसिल 
है, इसके सदस्य भिन्न भिन्न विभागों का सश्ालन करते हैं, परन्तु 

सब पर महाराजा का नियन्त्रण रहता हे । 


# ये अडू भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ' इंडयन स्टेट्स ” के आधार 
पर दिये गये हैं, जो सन्‌ १ जनवरी १६२६ ईं० तक संशोधित है । 


&+५५-०३)७- 0 ही जी सीओ 23. 
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कुछ देशी राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ हैं। पर ऐसे राज्यों 
की संख्या केवल तीस के लगभग है। इनकी सभाओं में से भी 
अधिकतर में सरकारी सदस्परों की काफ़ी संख्या हे, तथा सेर- 
सरकारो सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित न होकर नामज़द 
अथवा म्युनिसिपैलटियों आदि संस्थाओं द्वारा चुने हुए होते हैं । 
वास्तव में देशी राज्यों में निवाचन प्रथा का बहुत द्वी कम उपयोग 
होरहा है। जनता को व्यवस्था काये के लिये अपने प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार नहीं-सा है | फिर, देशी राज्यों की अधिकतर 
व्यवस्थापक सभाओं को क्रानून बनाने या बजट की मद खीकार 
करने का यथेष्ट अधिकार न होने से वे एक प्रकार की परामशदात्‌ 
संस्था हैं । उनका शासकों पर कुछ नियंत्रण नहीं । 


न्याय के सम्बन्ध में बात यह दे कि शासन की भांति उसकी 
भी भिन्न भिन्न राज्यों में प्रथक्‌ प्रथक्‌ रीति है। अधिकांश राच्यों 
में निराले निराले क़ानून प्रचलित हैं | कुछ में तो न्याय सम्बन्धी 
क़ानून का अभाव ही कहा जासकता है, शासकों की इच्छा दी 
क़ानून है । लगभग चालीस राज्यों में ह।ईकोट त्रिटिश भारत के 
ढंग पर संगठित है। हां, कुछ राज्यों में यह्द विशेषता है कि उनमें 
न्याय शासन विभाग से प्रथक है; परन्तु ऐसे राज्यों की संख्या 
केवल २४ के द्वी लगभग है । 


कुछ थोड़े से उन्नत राज्यों को छोड़ कर अन्य राज्यों में 
म्युनिसिपेलटियों आदि स्थानीय संस्थाओं की भी बहुत कमी है। 
कितने द्वी राज्यों में तो राजधानी में भी म्युनिसिपैलिटी नहीं है, 
- अथवा, यदि है भी, तो उसमें नागरिकों का यशथेष्ट प्रतिनिधित्व नहीं, 
राज-कमेचारियों का दी प्रभुत्व रहता है । 


राज्यों का आय व्यय--अधिकांश देशी राज्य अपना 
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वार्षिक शासन विवरण या रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करते, ओर जो 
रिपोर्ट प्रकाशित भी होती हैं वे अद्भरेज़ी में तो होती ही हैं, इसके 
अतिरिक्त वे सवंसांधारण को सुलभ नहीं होतीं ।# इसलिये यह 
ठीक ठीक मालूम नहीं हो सकता कि किसी खास वष में प्रत्येक 

ज्य को किस किस मद्द से कितनी कितनी आय हुईं, तथा वह 
किस प्रकार ख्च की गयी। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 

इण्डियन स्टेट्स ? पुस्तक में सब राज्यों की नामावली, क्षेत्रफल 
जन संख्या, सेना ओर तोपों की सलामी आदि के साथ प्रत्येक 
की कुल वाषिक आय के अड्डू भी दिये हुए हैं। पर इस पुस्तक 
में भी व्यय के अड्ठू सूचित नहीं किये गये । यह अनुमान किया 
जा सकता है, कि व्यय भी इसके थोड़ा बहुत समान ही होगा 
कुछ राज्य अपनी आय से कम खच करते हैं, तो कुछ उससे 
अधिक भी करते हैं। कुछ राज्यों पर तो ऋण भार बहुत अधिक 
है, यद्यपि उन्होंने किसी विशेष उत्पादक काय में पँजी नहीं 
लगायी । 


अरतु. समस्त राज्यों की वाषिक आय कल मिलाकर लगभग 
पचास करोड़ रुपये है। पर्याप्त सामग्री ओर स्थान के अभाव में 
इस आय की, त्रिटिश भारत की सरकारी आय से तुलना करना 
ठोक नहीं है | यहां कछ अन्य बातों का ही उल्लेख किया जाता 
है । जेसा कि पहले गया है, अधिकतर देशी नरेश प्रजा के प्रति 
कछ भी उत्तरदायी नहीं हैं, वे स्वेच्छानुसार भांति भांति के कर 
लगाते हैं, ओर जब चाहें वे उन्हें बढ़ा देते हैं; किसी व्यवस्थापक 
सभा आदि का कुछ नियन्त्रण नहीं रहता । 


# हमारे बहुत से राज्यों से पत्र व्यवहार करने पर, केवल टावंकोर, 
गैसूर, बढ़ौदा, कशमीर ओर इन्दोर के अधिकारियों ने ही हमारे पास 
अपनी अ्रपनी रिपोर्ट भेजने की कृपा की । 


देशी राज्य १४३ 





खर्च के विषय में भी वे बहुधा स्वच्छनद हैं। प्रजा के करों के 
बोभ से दबे रहने पर भी वे ल।खों रुपये के महल आदि बनाते 
रहते हैं, और यदि राज्य की रिपोट छपती हैं तो वे इस ख़च को 
निर्माण काये के अन्तगत दिखा देते हैं। जनता की शिक्षा स्वास्थ 
ओर चिकित्सा की चिन्ता न कर, शिकार, मनोरश्जन और विदेश 
यात्रा में, तथा कुच्चे मोटर आदि खरीदने में, ओर भारत सरकार 
के अफ़सरों आदि का स्त्रागत सत्कार करने में असंख्य धन ख़चे 
कर डालते हैं। निदान, वे आय का अधिकांश भाग अपनी इच्छा- 
नुसार ख़च करते हैं। उनका स्वयं अपने लिये या राज्य परिवार 
के वास्ते लिया जाने वाला द्रव्य निधौरित नहीं होता, ओर यदि 
निर्धारित होता भो है, तो उसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है । 
अवश्य ही टांवकोर आदि राज्य इसके अपवाद हैं, पर कल 
राज्यों को देखते हुए इनकी संख्या अत्यल्प है। प्रायः नरेश अपने 
पा-पात्रों को भी यथेठ सम्पन्न बनाते रहते हैं; ओर जिनकी 
रुचि सत्कार्यों में होतो है, उनके द्वारा दान, धर्म आदि लोकोप- 
कारी कार्यों में भी अच्छा सच हो जाता हे । 


भारत सरकार का ।नेग्न्त्रण--सब्र देशी राज्य भारत- 
सरकार के न्यूनाधिक अधीन हैं। भारत सरकार का विदेश 
विभाग उनकी निगरानी किया करता है। यह विभाग स्वयं 
वाइसराय के अधीन हैं । उसकी सहायता के लिये एक पोलिटि- 
कल सेक्र टरी, तथा उसके कछ सहायक रहते हैं । देशी राज्यों में 
से हेदराबाद, मेसूर, बड़ोदा, कशमीर, गवालियर और सिक्कम, ये 
छः ऐसे हैं, जिनका भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध है । इनमें 
से प्रत्येक की राजधानी में भारत सरकार का एक एक रेज़ोडेण्ट 
रहता है। देशी राज्य ओर भारत सरकार में जो पत्र व्यवहार 
आदि होता है, वह रेजीडेंट द्वारा ही होता है । रेजीडेंट देशो नरेश 
को प्रत्येक आवश्यक विषय पर परामशे देता रहता है । 


१५७ भारतीय शासन 
कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनके एक एक समह की एक एक 
एजन्सी ? है प्रत्येक ऐजन्सी में एक “ गवनेर-जनरल का 
एजन्ट ? ( एजन्ट टू दि गवनंर-जनरल ) या 'ए. जी. जी. रहता 
है। यह भारत सरकार के अधीन होता है, ओर इसके अधीन 
कई कई पोलिटिकल एजन्ट (या छोटे रेज़ीडेण्ट ) होते हैं । 
प्रत्येक पोलिटिकल एज्ण्ट एक या अधिक देशी राज्यों का काय 
करता है । पोलिटिकल एजन्ट इनके नरेशों को शासन आदि 
विषयों में आवश्यऊ परामशश देते हैं। इन नरेशों और भारत- 
सरकार में जो पत्न व्यवहार आदि होता है वह क्रमशः पोलिटि- 
कल एजन्ट और “ए. जी. जी. के द्वारा होता है । 


जो राज्य प्र।न्तीय सरकारों के अधीन होते हैं, उनमें भी 
पोलिटिकल एजण्ट (या छोटे रेजीडेंट) रहते हैं । किन्तु जहां तहां 
फेले हुए छोटे छोटे राज्यों या जागीरों ( इस्टेट्स ) में एजण्ट का 
कार्य प्राय उस कलेक्टर या कमिश्नर को ही सोंपा हुआ रहता है 
जिसके क्षेत्र में वह राज्य होता हे । 


देशी राज्यों का परिचय--अब देशी राज्यों का कुछ 
विशेष परिचय दिया जाता है । स्मरण रहे कि देशी राज्यों की 
जन संख्या ओर क्षेत्रफल सम्बन्धी जो नक्शा इस पुष्ततक के 
प्रथम परिच्छेद में दिया गया है, वह सन्‌ १६३१ ई० को मनुष्य 
गणन। के अनुसार है। उसके बाद, सन्‌ १६३३ ई० में कुछ देशी 
राज्यों का नया वर्गीकरण होगया है, कुछ नयो एजन्सियां बन 
गयी हैं। इस लिये आगे दिये हुए परिचय की बातों का उस नक्शे 
से पूणातः मिलान नहीं होता | कुछ राज्यों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ जन 
संख्या के अंक इस पुस्तक के दूसरे खंड में, संघीय व्यवस्थापक 
मंडल के संगठन के प्रसंग में, दिये गये हैं । 


देशी राज्य १शश 
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हैदराबाद--जन संख्या, च्षेत्रफल तथा वार्षिक आय एवं 
राजकीय कोष--सभी दृष्टियों यह राज्य सब राज्यों में प्रधान है । 
प्रधान शासक मुसलमान है, वह “ निजाम ? कहलाता है। जब 
कि अन्य बड़े बड़े राजाओं को ' हिज़ हाईनेस ? की उपाधि है, 
निज्ाम को उससे ऊँची ' दिज़ एग्जाल्टेड हाईनेस ” की उपाधि 
प्राप्त है। शासन काये संगठित विभागों में विभक्त है । राज्य के 
अन्तर्गत, निज़ाम के डाक, स्टाम्प और टकसाल विभाग स्वतंत्र हैं 
यही एक मात्र राज्य है, जिसमें अपने प्रामिसरी नोट और मुद्रा 
चलती है | यहां की वार्षिक आय लगभग आठ करोड़ रुपये है । 
निज़ञाम की सहायता सात सदस्यों को प्रबंधकारिणी सभा रहती 
है | राज्य दो सूत्रों में विभक्त है, जिनमें १५ ज़िल्ले हैं। यहां एक 
व्यवश्वापक सभा है, पर उसे आय व्यय की आलोचना आदि 
का कुछ अधिकार नहीं है; उसमें १२ सरकारी और केवल छः 
गैर-सरकारी सदस्य हैं। ये छः (ग़ेर-सरकारी) सदस्य भी निव्राचित 
न होकर, नामज़द होते है। इस प्रमुख देशी राज्य में भी प्रजा 
को निरवावन-अधिकार न होना अत्यन्त चिन्तनीय हे। यहां 
उसमानिया यूमिवर्सिटी विविध विषयों की उच्च शिक्षा उदू भाषा 
में देती है, यद्यपि राज्य में तेलगू, मराठी ओर कनारी भाषा- 
भाषियों की संख्या क्रमशः ६७, २७, और १६ लाख है, जब कि 
उद्‌ बोलने वाले केवल १५ लाख हैं. । यहां की ८५ प्रतिशत 
जनता हिन्दू है, उसे प्रायः शिक्षा, नागरिक अधिकारों और 
सरकारी पदों को प्राप्ति तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में बहुत 
असन्तोष रहता हे । 


हर सूर--यहां नरेश के निरीक्षण में दीवान तथा कोंसिल 
के तोन सदस्य शासन काय करते हैं । न्याय काये के लिये तीन 
जजों का एक द्वाईकोट है । राज्य ८ ज़िलों और ६८ ताललुकों में 
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बटा हुआ दे | ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर ओर ताललुक़ों में * आ- 
मिलदांर ” शासन काये करता है। यहां व्यत्रस्थापक्र समा सन्‌ 
१६०७ ई० से है । इसमें २० सरकारी और ३० गैर-सरकारी 
सदस्य .बेठते है, इस सभा को राज्य सम्बन्धी प्रश्न पूछने तथा 
बजट की व्यय की मांग स्वीकार करने का अधिकार है । यहां की 
प्रतिनिधि-सभा अपने ढंग को भारतत्रष में सब प्रथम संस्था है । 
इसके समस्त सदस्य राज्य के निवासियों के प्रतिनिधि हैं. । राज्य 
का दीवान इस सभा में साल भर के आय व्यय का लेखा, तथा 
दरबार के क़ानून पेश करता है, और प्रतिनिधियों का मत सुनत। 
है । यह सभा प्रजा की आवश्यकताओं या शिकायतों की ओर, 
सरकार का ध्यान आकर्षित करतो है। कोई नया कर लगाने 
से पूर्व प्रतिनिधि-सभा का मत लिया जाता है । मताधिकार का 
विस्तार किया गया है । ख्लियों को न केवल निवाचन में मत देने 
का अधिकार है, वरन ये सदस्य बनने के लिये उम्मेदवार भो हो 
सकती हैं । स्थानीय स्वराज्य के काय में खूब प्रगति होरही है । 
ग्राम पंचायतों की संख्या बारह हज़ार तक पहुँच गयी है । सन्‌ 
१६३४-३४ ई० में इस राज्य की अनुमानित आय १ करोड़ ६३ 
लाख रू० थी | यहां शिक्षा प्रचार, स्वास्थ रक्षा, क्रषि, ग्राम संग- 
ठन, उद्योग, बेकिग, और आमोदरफ्त के साधनों में अच्छी 
उन्नति होरही है। कुग का चीफ़ कमिश्नर इस राज्य का रेजीडेंट है। 


बड़ोदा--यहां बड़े बड़े अफ़सरों की एक प्रबन्धकारिणी 
सभा गायकवाड़ू महाराज के निरीक्षण में राज्य प्रबन्ध करती 
है। इस काये में दीवान से भी सहायता मिलती है। कुछ चुने 
हुए तथा नामज़द सदस्यों की एक व्यवस्थापक सभा है, पर इसके 
अधिकार बहुत कम हैं। न्याय काय के लिये एक हाइकोट है। 
राज्य पांच प्रांदों में विभक्त है। यहां कृषि बेंक तथा सहकारी 
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समितियों का अच्छा प्रचार है| ग्राम्य संस्थाओं का पुनरुद्धार 
करने, शिक्षा को निशुल्क और अनिवाय करने, अन्त्यन्नों 
( दलितों ) और जड्न्‍जली जातियों के लिये शिक्षा संस्थाएं, तथा 
गश्ती ( चलते फिरते ) पुस्तकालय स्थापित करने में इस राज्य का 
काय प्रशंसनीय रहा है । गत वष अपनी 'हीरक' (साठ वर्ष को) 
जयन्ती के अवसर पर महाराज ने एक करोड़ रुपये ग्रामोत्थान, 
ओर इससे भी विशेषया हरिजनों के उत्थान आदि में लगाने की 
घोषणा की थी । राज्य की वार्षिक आय दो करोड़ सत्तर लाख 
रुपया हे । 


कशमोर-जम्बू ओर काशमीर दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रांत हैं, दोनों 
पर एक एक गवनर हे। महाराज अपने मंत्रियों की सहायता से 
काय करते हैं। जिटिश रेज़ीडेंट का हेड-काटर श्रीनगर है । गिल 
गिट में एक पोलिटिकल एजंट रहता हे, जो पास की छोटी रिया- 
सतों के शासन के लिये भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी है । 
लेह में एक त्रिटिश अफ़सर रहता है, यह मध्य एशिया के व्या- 
पार की देख रेख में सहायता करता है । शिक्षा प्रचार और 
आमोद्रफ्त के साधनों में यह राज्य बहुत पीछे है। वार्षिक आय 
सवा दो करोड़ रुपये है. । यहां की ८० प्रतिशत जनता मुसलमान है । 


ग्वाल्यर-यहां का महाराजा सिन्धिया ( मराठा ) है। यहां 
की “ मजलिस ख़ास ? में नी सदस्य हैं जिन्हें विविध शासन 
विभाग सोंपे हुए हैं । व्यवस्था काये के लिये ' मजलिस आम ! 
( लोक सभा ) सन्‌ १६२१ ई० से संगठित है| इसमें लगभग ४० 
सदस्य द्ोते हैं। इनका साधारण निर्वाचन नहीं होता। कुछ 
सदस्य म्युनिसिपेलिटियों, ज़िला बोर्डों, चेम्बर-आफ़-कामस, ओर 
बार ( वकील ) ऐसोसियेशन आदि से भेजे जाते हैं, तथा कुछ 
दरबार की ओर से, सरकारी या गैर-सरकारी व्यक्तियों में से 
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नामज़द किये जाते हैं। इस सभा के, साल में दो अधिवेशन होते 
हैं पिछले मह।राजा साहब के उद्योग से शासन सम्बन्धी, तथा 
गवालियर राज्य सम्बन्धी बिविध आवश्यक बातों का समावेश 
* पोलिसी दरबार ! में हो चुका हे । प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार, 
जामीदार सभाश्रों तथा पंचायत बोर्डों की स्थापना,औरनिमाण कार्य 
आदि में राज्य उन्नतशील है। वाषिंक आय ढाई करोड़ रुपये है । 





सक्कप-यह्‌ तिब्बत और भूटान के बीच में एक छोटासा 
राज्य हे, परन्तु यहां से तिब्बत सीधा रास्ता होने के कारण इस 
का भोगोलिक महत्व बहुत अ्रधिक हे । पहले यह बंगाल सरकार 
के अधीन था, सन्‌ १६०६ ३० से यह भारत सरकार के प्रत्यक्ष 
निरीक्षण में हे । अंगरेज़ों से यहां व्यापार बढ़ रहा है, ओर इस 
समय प्रतिवर्ष चालीस पचास लाख रुपये के बीच में होता हे । 
गत वर्षा कुछ अच्छी सड़कों का निर्माण होगया है। यहां की 
वाषिक आय सवा पांच लाख रुपये है । 


राजपूताना एजन्सी-इस एजन्‍्सी में तेईस रियासतें हैं। 
इन में से टोंक और पालनपुर मुसलमान हैं, भरतपुर और 
धौलपुर में जाट हैं, ओर शेष राजपूत हैं । इस एजन्सी का एजन्ट 
अजमेर में रहता है ! 


रातपूताने में आमोदरफ्त के साधन बहुत कम है, कुल मिला 
कर केवल सवा तीन हज़ार मील रेल हैं । यहां शिक्षा, सभ्यता, 
ओर उद्योग धन्धों की शोचनीय कमी है । यद्यपि कुछ नरेश 
क्रमशः उदारता की नीति का व्यवद्दार करने लगे हैं, अधिकांश 
प्रबन्धकर्ताओं में स्वेच्छाचार की भावना बनी है । बीकानेर के 
सिवाय राजपूताने के और किसी राज्य में उयवस्थापक सभा या प्रजा 
का मत सूचित करने वाली संस्थाएं नहीं हैं; यहां तक कि इने गिने 
बड़े बड़े नगरों को छोड़कर अन्यत्र म्युनित्िपेलिटी भी नहीं हे । 
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बीकानेर राज्य के शासन काय में, यहां का महाराज्ञा अपने 
प्रधान मंत्री तथा एक प्रबन्धकारिणी सभा की सहायता लेता है । 
यहां की व्यवस्थापक सभा के ४५ सदस्यों में से केबल २० ही 
निवांचित होते हैं । निर्वाचित सदस्यों का चुनाव प्रजा के प्रत्यक्ष 
मत से नद्ीं, वरन्‌ म्युनिसिपल सदस्यों द्वारा होता है, जिन में 
राज कमंचारियों का ही प्रभुत्व होता है । पुनः व्यवस्थापक सभा 
के प्रस्ताव केवल परामश के रूप में होते है, राज्य उन्हें मानने के 
लिये बाध्य नहीं होता । 





भरतपर के भूत-पूव नरेश सर कृष्णसिंह जी ने सितम्बर सन्‌ 
१६२७ इ० में ' शासन समिति ” नामक व्यवस्थापक सभा के 
विधान पर स्वीकृति दी थी । उसकी कछ बातें काफ़ी उदारता-पूर्ण 
गी, उदाहरण ब॒त्‌ समिति के १५० सदस्यों में से ६० प्रजा द्वारा 
निवांचित होंगे; निवांचन तीन व में हुआ करेगा, ओर साम्प्र- 
दायिक न होकर संयुक्त होगा, समिति अपने सदस्यों में से मंत्री 
मंडल का चुनाव करेगी । मंत्री मंडल राज्य के समस्त विषयों पर 
परामश देगा, ओर उसकी सभा प्रति सप्ताह होगी; आदि । 
महाराजा साहब के सन्‌ १६२८ ३० में राज-त्याग पर, उनका पुत्र 
नाबालिग द्वोने के कारण, यहां एक अंग्रेज दीवान की नियुक्ति की 
गयी, उसने शासन समिति के चुनाव को रोक दिया और उसके 
विधान को अनिश्चित समय ठक के लिये स्थगित कर दिया । 


जोधपुर में शासन काय के लिये जो परिषद्‌ है, उसके सभा- 
पति स्वयं महाराजा साहिब हैं। राज्य को रीति व्यवद्दार विषयक 
बातों में सम्मति देकर सहायता पहुँचाने के लिये एक परामशर- 
समिति है । इसमें बहुत से सरदारों के प्रतिनिधि हैं, जिनके पास 
राज्य की लगभग लगभग 5० प्रतिशत भूमि है। जनता के नाग- 
रिक अधिकारों की दृष्टि से यह राज्य बहुत अवनत अवस्था में 
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है। जेसलमेर नरेश सुप्रसिद्ध प्राचीन यादबवंशी राजपूत हैं ! पर 
यह राज्य भी कुछ प्रगतिशील नहीं है । क्‍ 

टोंक का शासन-प्रबन्ध नवाब चार सदस्यों की कोंसिल की 
सहायता से करता है | नवाब का परामशेदाता इस कोंसिल का 
उपसभापति है । वही फाइनेंस मेम्बर है'.। अन्य तीन सदस्य होम 
मेम्बर, जूडीशल मेम्बर और रेबन्यू मेम्बर हैं। शाहपुरा एक 
छोटा सा राज्य है, तथा|प यहां का नरेश, सुप्रसिद्ध प्राचीन शीशो- 
दिया वंश का होने के कारण, बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। 
अलवर का महाराजा शासन काय मंत्रियों और कोंसिल के 
सदस्यों की सहायता से करता है । राज्य और जनता की आर्थिक 
स्थिति असंतोषग्रद्‌ हे । जयपुर में प्रारम्भिक शिक्षा निशुल्क है, 
पर उसकी ठीक व्यवस्था नहीं हे । यहां सन्‌ १६२१ ई० स “चीफ 
कोट ? नामक न्यायालय है । किशनगढ़ के राजा की, राज्य 
प्रबन्ध में सहायता के लिये एक कोंसिल हे । 


उदयपुर को मेवाड़ भी कहते हैं । यहां सुप्रसिद्ध महाराणा 
प्रतापसिंह क वंश का राज्य हैँ । इसमे, विशेषतया चित्तोड़ में 
प्राचीन गौरव की स्म्ृति-स्वरूप अनक वस्तुएं विद्यमान हैं। परन्तु 
आधुनिक शासकों की अभिमान योग्य कृतियों का शोचनीय 
अभाव है । अधिकांश प्रजा को निरक्षरता और आर्थिक द्वीनता 
चिंतनीय है । बांसवाड़ा के महारावल को शासन काय में दी वान और 
होम मिनिस्टर से सहायता मिलती है । यहां एक जूडीशल अथात 
न्याय सम्बन्धी, ओर उ्यवस्थापक परिषद्‌ है। दीवान इसका सभा- 
पति और युवराव इसका सीनियर मेम्बर होता है। प्रतापगढ़ के 
महारावत को राज्य काय में दीवान की, तथा न्याय सम्बन्धी 
विषयों में राज सभा के सदस्यों की, सहायता मिलती है। 


प्रध्य भारत एजन्सी--इस एजम्सी में ८६ राज्य ओर 
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जागीरें हैं । उनमें अधिकतर के प्रधान शासक हिन्दू हैं। मुसल- 
मान राज्यों में भोपाल, जावरा ओर बावनी मुख्य हैं। इन्दीर, 
रीवां, हीरापुर और लालगढ़ को छोड़कर शेष राज्य निम्न लिखित 
भागों में विभक्त हैं:--( १) भोपाल एजन्सी; इसमें १२ राज्य 
ओर जागीरें हैं, इनमें से मुख्य भोपाल, देवास सीनियर और 
देवास जूनियर हैं | (२ ) बुन्देलखएड एजन्सी; इसमें ३३ राज्य 
ओर जागोरे' हैं, इनमें मुख्य ओरछा और दतिया हैं। (३) 
मालवा एजन्सी; इसमें ४७ राज्य ओर जागीरें हैं, इनमें मुख्य 
धार, जावरा और रतलाम हैं। विविध राज्यों का भारत सरकार 
से भिन्न भिन्न प्रकार का राजनैतिक सम्बन्ध है। गवनेर-जनरल 
का एजण्ट ( ए. जी. जी. ) इन्दौर में रहता है । उसकी अधीनता 
में उपयुक्त एजन्सियों में एक एक पोलिटिकल एजन्ट काये करता है। 
मराठों, बुन्देलों और बचघेलों की प्राचीन कीति और बीरता 
सुप्रसिद्ध है । परन्तु इस समय इन राज्यों में केवल इन्दौर ही कुछ 
विशेष प्रगतिशील है। यहां की प्रबंधकारिणी सभा में प्रधान मंत्री, 
चार भिन्न भिन्न विभागों के मन्त्री, तथा एक अन्य मंत्री है। यहां 
सन्‌ १६२४ ई० से एक व्यवस्थापक परिषद भी है,उसमें केवल नी 
सदस्य हैं, दो सरकारी और सात ग़र-सरकारी । यह एक प्रकार की 
प्रामश-समिति है । न्याय काय के लिये विविध अदालतों के 
अतिरिक्त एक हाइईकोट तथा न्याय कमेटी है। यहां शिक्षा, साहित्य, 
उद्योग और ग्राम-सुधार सम्बन्धी अच्छा काय हो रहा है | कुछ 
समय से हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना का भी विचार चल रहा 
है। समाज सुधार के कई उपयोगी क़ानून बने हैं । मध्य भारत के 
इस अपेक्ताकृत कुछ उन्नत राज्य में भी नागरिकों के भाषण तथा 
सभा सम्मेलनों पर कुछ प्रतिबन्ध रहना बहुत खटकता है। 
इन्दौर एक सम्पत्तिशाली राज्य है, वार्षिक आय एक करोड़ 
अड्तीस लाख रुपया है । 
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भोपाल में सन्‌ १६२७ ई० से एक व्यवस्थापक सभा है, जो 
अपन प्रस्तावों द्वारा लोकमत सूचित करती है । इसके सदस्यों को 
आवश्यक विषयों के प्रश्न पूछने का अधिकार है । दतिया में भी 
एक व्यवस्थापक सभा है, पर उसे अभी कुछ वास्तविक अधिकार 

गीं है। रीवां राज्य भी कुछ समय से प्रगति-पथ पर है, यहां 
समाज सुधार सम्बन्धी कई क़ानून बने हैं । 


पश्चिप भारत एजन्प्ती-पश्चिम के राज्य पहले बम्बई 
सरकार के अधोन थे। सन्‌ १६२४७ इ० से पश्चिम भारत एजन्सी' 
नामक ०क प्रथक एजन्सी बनाई गयी। इसमें सन्‌ १६३३ ३० 
में कल अन्य राज्य मिलाये गये। अब इसमें काठियावाड़ ओर 
सावरकंठ एजन्सी तथा क॒छ अन्य राज्य हैं। काठियात्राड़ में लग 
भग दो सो राज्य हैं, जिनमें कुछ भारत-प्रसिद्ध बन्दरगाह हैं । 
शासन प्रबंध के लिये काठियावाड़ पूर्वी ओर पश्चिमी दो एरजन्सयों 
में त्रिकक्त है । सावरकंठ एजन्सो में पहले की वनसकंठ और 
'इकंठ एजन्सियां सम्मिलित हैं| पश्चिम भाग्त एजन्मसी के राज्यों 
में भाव+गर के अतिरिक्त ध्रांगवर, गोंडल, जूनागढ़, नवानगर, 
कच्छ, पोरबन्दर, ओर इंदर मुख्य हैं। कई राज्य अपने अधीन 
अन्य राज्यों और जागीरों से कर लेते हैं, ओर कछ खबं दूसरों 
की कर देते हैं । 





भावनगर में राज्य प्रबन्ध के लिये एक कोंसिल है; यहां 
शासन और न्याय काये को पण रूप से प्रथक्‌ किया गया है। 
येक्र विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी के अधिकार स्पष्ट रूप से 
निर्धारित हैं, ओर सब कोंसिल के प्रति उत्तरदायी रहते हुए, अपने 
अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं। इस राज्य की राजधानी इसी की नाम- 
राशी--भावनगर है, यह जहाज़ों के लिये एक अच्छा सुरक्षित 
बन्दरगाह तथा व्यापार का मुख्य केन्द्र है इसे आयात-कर से 
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खूब आय होती है; कल वार्षिक आय डेढ़ करोड़ रुपये है | यह 
राज्य ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त बड़ौदा और जूनागढ़ को कर 
देता है | प्रांगधर एक प्रथम श्रेणी का राज्य है। यहां शासन काये 
महाराजा साहब के आदेशानुसार चार मेम्बरों की कोंसिल से 
होता है । कच्छु का शासक महागाव कहलाता है। इस राज्य में 
महाराव की बिरादरी के १३७ राजपूत सरदार हैं। इनकी अपनी 
अपनी जागीरे हैं, जिनमें इन्हें कुछ क्रानूनी अधिकार प्राप्त हैं । 
ये २ कु होने पर महाराव साहब को सेनिक देने के लिये 
वाध्य हैं । 


गुजरात एजन्सीं-बहुत से ऐसे राज्यों ओर ज़ागीरों को 
मिलाकर, जो पहले बम्बई सरकार के अधीन थी, भारत सरकार 
की यह नयी एजन्सी बनायी गयी है । इसका काय बड़ोदा के 
रेजीडेन्ट को सोंपा गया है । इसके मुख्य राज्य ये हैं:--बालसि- 
नोर, बांसड़ा, बरिया, केम्बे, छोटा उदयपुर, धमेपुर, जोहर, 
लूनावाडा, राजपीपला, सची और सन्‍त । इस एजन्सी के ही 
अधीन रीवाकंठ एजन्सी है, जिसके अधिकांश राज्य बहुत छोटे 
छोटे हैं.। 

दक्षिण भारत एजन्सी-बम्बई प्रान्त के कछ राज्यों का 
सन्‌ १६३३ ई० में भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध हुआ, उसी 
के परिणाम-स्वरूप इस नयी एजन्सी का निमोण किया गया। 
इसका एजन्ट कोल्हापुर में रहता है । कोल्हापुर राज्य खासा 
प्रगतिशील है । इसके आधीन नौ ज़ागोरदार हैं | यहां का मद्दा- 
राजा, मराठा साम्राज्य के संश्यापक सुप्रत्िद्ध शित्राजी का वंशज 
है । एजन्सी के अन्य मुख्य राज्य ये हें:--जंजीरा, सावन्तबाड़ी, 
मुढोल, सांगली, भोर, अकलकोट, आऑंध, जामखंडी, जाठ, कुरड- 
बाद, मिराज, फालटन, रामदुगं ओर सावनूर । 
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पूर्वी राज्य एजन्सी-सन १६३३ ई० में, बिहार उड़ीसा 
के राज्यों में, मध्यप्रान्त के राज्यों को ( मकरई को छोड़ कर ) 
मिलाकर इस नवीन एजन्सी का निर्माण किया गया। इस में 
चालीस राज्य हैं । क्षेत्रफल ४६,६८० वगंमील, जन संख्या 
७१,०८,७३६ है और वार्षिक आय है डेढ़ लाख रुपये । मध्यप्रांत 
के राज्यों में बस्तर, रायगढ़, सिरगुज्ञा मुख्य हैं । 





मदरास एजन्सी-इसमें पांच राज्य हैं:-टाबंकोर, कोचीन, 
पद्दूकोटा, बंगनपल्ले ओर संदुर; इनमें से प्रथम दो बहुत 
प्राचीन हिन्दूराज्य है । टावंकोर बहुत प्रगतिशील है । प्रारम्भिक 
शिक्षा निश्शुल्क है । सड़क और नहरों आदि में भी यहां बहुत 
उन्नति हुई है | स्त्री शिक्षा में तो यह त्रिटिश भारत से भो आगे है । 
यहां सन्‌ १८८८ इ० में ही व्यवस्थापक परिषद की स्थापना हो 
गयी थी | सन्‌ १६३३ इ० में यहां व्यवस्थापक मण्डल की दो 
सभाएं करदी गयीं, व्यवस्थापक सभा ओर राज्य परिषद । दोनों 
में गेर-सरकारी निवोचित सदस्यों का बहुमत होता है, ओर दोनों 
को ही वाषिक आय व्यय पर मत देने, प्रस्ताव करने और प्रश्न 
पुछुने का अधिकार है | व्यवस्थापक सभा का निर्वाचन विस्तृत 
मताधिकार से होता है। मतभेद के प्रश्नों का निशेय दोनों समा- 
ओं के द्वारा चुने हुए समान संख्यक सदस्यों की संयुक्त कमेटी 
द्वारा होता है | स्ियों को मत देने तथा सदस्य बनने का बेसाही 
ओर उतना ही अधिकार है, जितना पुरुषों को। बड़े बड़े क़रस्वों 
में जनता को एक छोटे परिमाण में स्थानीय स्वराज्य के अधिकार 
प्राप्त हैं। राज्य की वाषिक आय लगभग ढाई करोड़ रुपये है । 
न्याय विभाग, शासन विभाग से एथक है । सहकारी समितियों 
ओर क्ंष शिक्षा का अच्छा प्रचार है । राज्य का अपना डाक 
विभाग है। राज्य का काय महाराणी के हाथ में है, वह अपने तथा 
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राज घराने के ख़च के लिये राज्य की आय में से चार प्रतिशत 
के लगभग लेती है, जो भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। 


कोचीन का शासन काये यहां के महाराजा के नियंत्रण में 
संचालित होता है । उनका चीफ़ मिनिस्टर और राज्य का 
प्रबन्धक अफ़सर दीवान होता है। वार्षिक आय ६४२ लाख 
रुपये है । पद्दूकोटा राज्य के विविध विभागों का संगठन ब्रिटिश 
भारत के ढंग पर होता है। वार्षिक आय ५३ लाख रुपये है । 


पजञाब एजन्धा-यह एजन्सी सन्‌ १६२३ ३० में बनी। 
इस में अब चोदद्द राज्य है :-- पटियाला, बहावलपुर, खेरपुर, 
जींघ, नाभा, कपूर्थला, मंडो, सिरमोर ( बाहन ), बिलासपुर, 
( कहलूर ) मलेरको टला, फ़रीदकोट, चम्बा, सुकेत, ओर लुहारू । 
एजन्ट लाहौर में रद्दता है । इन राज्यों में से केवल कपूरथला में 
व्यवस्थापक सभा है, इसकी स्थापना वहां सन्‌ १६१६ ३० में हुई 
थी । इस राज्य की वाषिक आय ३६ लाख रुपये है । यद्यपि 
पटियाला की वार्षिक आय लगभग डेढ़ करोड़ रुपये है, ओर इस 
दृष्टि से यह पंजाब एजन्सी का प्रमुख राज्य हे, तथापि आय व्यय 
के कारण राज्य बहुत ऋणी है, तथा यहां शिक्षा स्वास्थ आदि के 
जन हितकारी कार्यों की व्यवस्था भी बहुत कम है । 


बिलोचिस्तान एजन्सी-यह एजन्सी बिटिश बिलोचि- 
स्तान के चीफ़ कमिश्नर की निगरानी में है, ओर इस में किलात 
खरां और लसवेला के राज्य हैं। इन में किलात का राज्य प्रमुख 
है । इसकी वार्षिक आय लगभग चौदह लाख रुपये है । 


पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त एजन्सी- इसमें चित्राल, दीर 
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और स्वात के छोटे छोटे राज्य हैं। यह पश्चिमोत्तर सीग्ण प्रान्त 
के गवनर के निरीक्षण में हैं । 


अन्य रेयासतें---ऊपर जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है 
उन्हें छोड़ कर, शेष राज्य ऐसे हैं, जिनका राजनेतिक सम्बन्ध 
ब्रिटिश भारत के प्रान्तीय शासकों या ज़िलाधोशों से ही है। ये 
भिन्न भिन्न प्रान्तों में है । इनमें से अधिकतर तो बहुत छोटे छोटे 
है, हां, कुछ जन संख्या एवं आय की दृष्टि से भी खासे बड़े हैं । 


कुछ मुख्य मुख्य राज्य निम्न लिखित हैं| बंगाल में कूचब्रिहार 
ओर त्रिपुरा हैं । इनकी आय क्रमशः ४२ और ३२ लाख रुपये 
सालाना है । प्रान्तीय सरकार इनका नियंत्रण कलेक्टरों द्वारा 
कराती है, जिन्हें इनके पोलिटिकल एजंट के अधिकार हैं | संयुक्त 
प्रान्त में रामपुर, टेहरी और बनारस के राज्य हैं,इनका निरीक्षण 
इस प्रान्त का गवनेर ए. जी. जी. की देसियत से करता है । 
इनकी वार्षिक आय क्रमशः ६२, १६ और २६ लाख रुपये हे । 
आसाम में २४ खासी जागीरों के अतिरिक्त केबल एक मनीपुर 
राज्य है, इसकी वार्षिक आय ८ लाख रुपये है । 


नरशों का सम्पान-- भारत सरकार की ओर से देशी 
नरेश दो प्रकार सम्मानित होते हैं, ( १ ) उपाधियों तथा अवेत- 
निक सेनिक पदों से, और ( २ ) तोपों की सलामी से । कुछ 
उपाधियां पेत्रिक होती हैं, ये स्थायी रहती हैं । इनके अतिरिक्त जो 
उपाधियां ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार प्रदान करती है 
अस्थायी ओर व्यक्तिगत रहती हैं, अथोत्‌ नरेश का उत्तरा- 
घिकारी ऐसी उपाधि का उपयोग नहीं कर सकता। उपाधियों के 
अतिरिक्त, त्रिटिश सरकार कभी कभी नरेशों को अवतनिक 
सेनिक पद भी देती हे, जेसे लेफ्टिनेंट जनरल, या कनल् आदि | 
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देशी नरेशों में से ११८को सलामी का सम्मान प्राप्त है। इनमें 
से जब कोई नरेश अपने राज्य से बाहर जाता है, या बाहर से 
आता है, अथवा नरेश की हेसियत त्राटिश भारत में आता हे, 
या वहां से लोटता हैँ तो उसके सम्मान के लिये निर्धारित संख्या 
में तोपं छोड़ी जाती है, यह संख्या £ से २१ तक होती है | इसके 
तीन भेद हैं :--स्थायी, व्यक्तिगत और स्थानीय । स्थायी सलामी 
में परिवतन नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिमाण में चली 
जाती है। व्यक्तिगत सलामी की संख्या भारत सरकार स्थायी से 
कुछ अधिक निश्चित करती हे, वह नरेश के जोवबन कांल तक 
रहती है, उसके उत्तराधिकारी के लिये नहीं होती । स्थानीय 
सलामी केवल राज्य के भीतर मिलती ह', बाहर नहीं मिलती । 


देशी राज्यों के अधिकार---देशी राज्यों के निवासी 
अपने अपने नरेश की प्रजा हैं। साधारणतया इन पर, अथवा 
इनके शासकों पर, ब्रिटिश भारत का क़ानून नहीं लग सकता । 
हां, देशी राज्य में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा पर, तथा रेज़ीडेन्सी, 
छा4नी, रेल या नहर की भूमि में, अथवा राजकोट या बड़वान 
( गुजरात ) जैसे स्थानों मे जहां व्य पार आदि के कारण बहुतसे 
अंगरेज़ रहते हों, त्रिटिश भारत के ही क्वानून का व्यवहार होता 
है | त्रिटिश भारत का कोई अपराधी यदि किसी देशी राज्य में 
भाग जाय तो वह उस नरेश की आज्ञा से पकड़ा जाकर, ब्रिटिश 
भारत में भेज दिया जाता है । देशी राज्यों की प्रजा अपने राज्य 
की सीमा के बाहर ब्रिटिश प्रजा की तरह मानी जाती है। साधा- 
रणत: देशी नरेश अपनी प्रजा से कर लेते तथा उसके दीवानी 
ओर फ़ोजदारी मामलों का फ़ैसला करते हैं। कुछ नरेश अपने 
यहां ञआराने वाले माल पर चुज्नी लेते हैं; कुछ अभी तक अपने 
रुपये आदि सिक्‍के ढालते हैं। परन्तु, इन सब को अपने यहां 
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अंगरेज़ी रुपये को वही स्थान देना पड़ता है जो उसे ब्रिटिश 
भारत में मिला है । ब्रिटिश भारत की प्रान्तीय या केन्द्रोय व्यव- 
स्थापक सभाओं में साधारणतया देशी राज्यों सम्बन्धी आलोचना 
या प्रश्नोत्तर नहीं ही सकते 


चिता 
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भारत सरकार की नीति--देशी राज्यों के प्रति भारत 
सरकार की नीति यह हे कि जब तक वे ब्रिटिश सरकार के 
प्रति राजभक्ति बनायो रखें और पहले की सन्धि की शर्तों 
का यथोचित पालन करते रहें, तब्र तक सरकार उनको रक्षा करेगी 
ओर उनका अस्तित्व बनाये रखेगी | यद्यपि साधारण दशा में 
देशी नरेश अपने राज्यों का खयं प्रबन्ध करते हैं, कश्ठ नरेश 
आयसराय को ' मेरे दोस्त ” लिखते हैं ओर इंगलेंड को अपना 
 मित्र-राज्य ” सममते हैं, परन्तु काये व्यवहार में नरेश भारत 
सरकार के परामशं की अवहेलना नहीं कर सकते ।# सरकार 
जिस नरेश को अयोग्य या असमर्थ सममभे, उसे गद्दी से उतार 
कर, उसके किसी सम्बन्धी का पदारूढ़ कर देती है या उसके 
राज्य में किसी अगरेज़ को ऐडमिनिस्ट्र टर ( शासक ) बना देती 
है | यदि किसी नरेश के सन्‍्तान न हो तो वह उसे उत्तराधिकारी 
या वारिस गोद लेने को इजाज़त दे देती है। वारिस की नाबा- 
लिग्ी ( अल्पावस्था ) की ह्वालत में देशी राज्य के शासन का 
प्रबन्ध सरकार करता, या रीजेन्सी द्वारा करवाती हे । इन राज्यों 
को इस बात की अनुमति नहीं रहती कि सरकार की आज्ञा बिना 
वे परस्पर में एक दूसरे से, अथवा किसी विदेशी राष्ट्र से किसी 





4£ सरकार नरेशों से कभी कभी ऐसा भी अनुरोध करती है कि वे 
अ्रपनी सन्‍्तान का किसी ख़ास राजघराने में ही विवाह करें, अथवा, उसे 
ख़ास ढंग से, राजकुमार कालेज में या विलायत में हो शिक्षा दिलावें। 


१७० भारतीय शासन 
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प्रकार का राजनैतिक व्यवहार कर सके, अथवा किसी विदेशी 
को अपने यहां नोकर रख सके | इन राज्यों की रक्षा का भार 
सरकार ने अपने ऊपर रखा है, ओर इन्हें सरकार की सहायता 
के लिये कुछ सेना रखनी पड़ती हे | इसके अतिरिक्त ये थोड़ी सी 
फौज श्रपनी आन्तरिक शान्ति अथवा दिखावे के लिये रख सकते 
हे दे किक यहा 

, परन्तु किसी पर चढ़ाई करने, अथवा किसी की चढ़ाई से 
अपने को बचाने के लिये वे कोई फ़ोज नहीं रख सकते । 


बरार के सम्बन्ध में, निज्ञाम हँद्राबाद से पत्र व्यवहार करते 
समय भूत-पूवक वायसराय लाड रीडिंग ने जिस सिद्धान्त का 
प्रतिपादून किया था, उसका आशय यह है कि देशी नरेश अपने 
ज्यों के भीतरी प्रबन्ध में भी स्वतंत्र नहीं हैं। भारतवषे में 
शान्ति और सुव्यवस्था रखना साम्राज्य सरकार का, किसी संधि- 
पत्र से नहीं, स्वयं-सिद्ध अधिकार है । ब्रिटिश सरकार को जब 
जसा जंचे, वह कसी देशी राज्य के भीतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप 
कर सकती है। # देशी नरेश प्राय: अपने का स्वतंत्र समभते थे । 
लाड़े रीडिय के उक्त निणुय के अनुसार उनके अधिकार बहुत 
परिमित हैं । 


जांच कमीशन--ऐसे मगड़ों के विषय में जो दो या अधिक 
राज्यों में, किसो राज्य ओर किसी प्रान्तिक सरकार में, या 
किसी राज्य और भारत सरकार में उपस्थित हो, एवं जब कोई 
राज्य भारत सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से 
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$ गत वर्षा में उदयपुर नाभा, ओर इन्दौर में सरकार ने स्वेच्छा से 
ही हस्तक्ष प किया, प्रजा की प्रार्थना पर नहीं । भरतपुर में हस्तक्षेप उस 
समय किया गया जब स्थिति असह्य होगयी । यदि आरम्भ में ही 
चेतावनी दे दी जाय, तो ऐसे हस्तक्षेप का श्रवसर न आये । 


देशी राज्य १७१ 
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असन्तुष्ट हो, वायसराय एक कमीशन नियुक्त कर सकता है, जो 
भझंगड़े वाले मामले की जांच करके अपनी सम्मति उसके सामने 
उपस्थित करे | अगर वायसराय इसे मंजूर न कर सके तो वह 
उस मामले को फैसले के लिए भारत मंत्री के पास भेज्ञ देगा । 


जांच कमीशन की यह व्यवस्था सन्‌ १६२० ई० से हुई है। 
पर अभी तक इसके प्रयोग का अवसर नहीं आया। सन्‌ १६२१ 
३० में महाराणा उदयपुर के विरुद्ध भारत सरकार को कद्ध 
शिकायतें हुई, इस पर महाराणा ने युवराज को कछ्न अधिकार 
देकर मुक्ति पाया | नाभा के भूतपूवं महाराजा रिपुद्मनसिंह और 
इन्दौर के भूतपूव मद्दाराजा तुकोरावजी होल्कर ने भी प्रसंग 
आनेपर कमीशन स्वीकार नहीं किया ओर स्वेच्चा से राज्य त्याग 
दिया। भरतपर के भूतपूव महाराजा सर कृष्णसिहजी ने सन्‌ 
१६२७ ३० में कमीशन स्वीकार करलिया था, पर उस के साथ 
सरकार की यह शत नहीं मानी कि जब तक कमीशन जांच 
करेगा तब तक महाराजा को भरतपुर से बाहर रहना होगा, ओर 
शासनकाये एक योग्य ब्रिटिश अधिकारी के सुप॒द रहेगा। पीछे 
महाराजा न कमोशन की रवीकृति ही रद करदी ओर स्वेच्छा से 
राज्य त्याग करदिया । नरेशों के इस प्रकार 'स्वेच्छा पूर्वक! राज्य 
त्याग करने से प्रतीत होता है कि वे अपने दोषों पर प्रकाश नहीं 
पड़ने देना चाहते तथा वे कमीशन के परिणाम का पहले से 
अनुमान कर उससे बहुत आशंकित रहते हैं । 


नरेन्द्र मण्डल-सन्‌ १६२१ ई० से बड़े बड़े राज्यों की एक 
नरेन्द्र मस्डल ( चेम्बर आफ़-भ्िंसेज़ ) नामक, संस्था बनी 
हुई है । ज्ञिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष राज्य से न 
टी, जिनका प्रभाव साधारणतः: सब राज्यों पर पड़ता हो 
अथवा जिनका सम्बन्ध तिटिश साम्राज्य या त्रिटिश भारत ओर 


श्षर भारतीय शासन 








है । इसका सभापति वायसराय होता है, उसको अनुपस्थिति में 
राजाओं में से ही कोई प्रधान का कार्य करता हैं। मण्डल का 
प्रधान कार्यालय देहली में है। इसका अधिवेशन प्राय: साल में 
एक बार होता है, उसमें वायसराय द्वारा स्वीकृत तिषयों पर ही 
बादान॒ुवाद होता है । मण्डल के नियम वायसराय नरेशों की 
की सम्मति लेकर बनाता है । नरेन्द्र मरडल प्रति वर्ष एक छोटी 
सी स्थायी समिति बनाता है, जिससे वायसगय या सरकार का 
राजनेतिक विभाग देशी राज्यों सम्बन्धी महत्व-पू्ण विषयों में 
परामश करता है। 


नरेन्द्र मण्डल के कुल १२० सदस्य हैं, १०८ सदस्य तो उन 
११८ नरेशों में से हैं जिन्हें तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है, 
ओर १२ सदस्य अन्य १२७ नरेशों के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार 
मण्डल में २३४ नरेशों के प्रतिनिधि होते हैं। शेष ३२४ जागीरों के 
सरदारों आदि की ओर से उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। 
सदस्यों में से प्रायः ४०, ५० ही अधिवेशन में उपस्थित होते हैं. । 
हैदराबाद, मेसूर, बड़ौदा, आदि के नरेशों ने इसको कारंदवाई में 
कभी भाग नहीं लिया | सन्‌ १६२८ ई० तक इसकी सब कारवाई 
गुप्त रखी जाती थी, वायसराय का भाषण तक भी प्रकाशित नहीं 
किया जाता था । श्रत्र अ्रधिवेशन में, कुछ दशेक उपस्थित हो 
सकते हैं। अपने अब तक के जीवन में मण्डल प्रजाहित की दृष्टि 
से कोई स्वतंत्र या सन्तोषप्रद्‌ काय नहीं कर सका हे । 


बटलर कमेटी और उसके बाद--देशी राज्यों का ब्रिटिश 
सरकार से क्‍या सम्बन्ध रहे, तथा ब्रिटिश भारत से आर्थिक 
सम्बन्ध कैसा हो, इस विषय का विचार करने के लिये द्सिम्बर 
१६२७ ई० में “ इण्डियन स्टेट्स कमेटी ! नियुक्त हुई थी, जिसे 


जी देशी राज्य १७३ 
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उसके सभापति के नाम पर बटलर कमेटी कहते हैं । इसके तीनों 
सदस्य अंगरेज़ थे। नरेशों ने भारी फ़ीस देकर सर लेस्ली स्काट 
को अपना वकील नियत किया, ओर साम्राज्य सरकार के सामने 
पेश करने के लिये एक योजना बनवाई | उस योजना का उद्देश्य 
यह था कि नरेशों के राजनेतिक और आर्थिक अधिकार, पूरे 
संधियों के अनुसार, रहें; ओर नरेशों कां, इड्नलेंड के बादशाह से 
सीधा सन्बन्ध हो । 


सम्भवतः नरेशों को भय था कि निकट भविष्य में ब्रिटिश 
भारत स्वतन्त्र हो जायगा और वायसराय भारतीय पार्लिमेंट के 
सामने उत्तरदायी हुआ करेगा, ऐसी स्थिति में उन ( नरेशों ) पर 
भी भारतोय पालिंमेंट का नियन्त्रण होगा। यदि नरेश ओर नहीं 
तो समय के प्रवाह को देखकर ही, अपने अपने राज्य में उत्तर- 
दायी शासन स्थापित करके, प्रजा को संतुष्ट ओर सुखी रखने 
वाले हों तो उनको खराज्य-प्राप्त भारत की पार्लिमेंट के नियंत्रण 
से कोई भय नहीं हो सकता। अस्तु, नरेश भारत सरकार के राज- 
नेतिक विभाग के समय समय किये जाने वाले हस्तक्षप से भी 
बहुत परेशान थे, और बटलर कमेटी से इस नीति में परिवतन 
की सिफ़ारिश कराना चाहते थे। इस कमेटी ने फरवरी १६२६ में 
अपनी रिपोर्ट उपस्थित की, पर उसने तो भारत सरकार के 
हस्तक्षेप अधिकार को ओर भी दृढ़ किये जाने में सहायता की । 
हां, उसने नरेशों का सम्राद के साथ सीधा सम्बन्ध होने की बात 
स्वीकार की; ओर देशो राज्यों को त्रिटिश भारत की, आयात-कर 
आदि उन मददों की आय में से कुछ रुपया देने के सम्बन्ध में विचार 
किये जाने की सिफ़ारिश की, जिनकी कुछ आय देशी राज्यों को 
प्रजा से वसूल होकर ब्रिटिश भारत के खज़ाने में आती हू। 
निदान, बटलर कमेटी से नरेशों की प्रधान आशा को पूर्ति न हुई । 


१७७ भारतीय शासन 
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फिर, उन्होंने गोलमेज़ परिषदों# में अपने दृष्टिकोण को व्यक्त 
करन का प्रयत्न किया । इसके परिणाम-स्वरूप, संघ शासन 
विधान में उनके हित का बहुत कुछ ध्यान रखा गया है । इसके 
सम्बन्ध में इस पुस्तक के दूसरे खण्ड में लिखा गया है, वह्दां ही 
देशी राज्यों का सम्राट से सम्बन्ध होने के विषय पर विचार 
किया गया है | 


देशी राज्यों के गुण दोष-- देशी राज्यों में कई बात तो 
बहुत अच्छी हैं | ये हमारे स्वराज्य-भोगी प्रदेश हैं । यहां हमारे 
प्रबन्ध को परोक्ता होती है ओर स्वराज्य की शिक्षा मिलती हैं । 
जहां हमारे अनेक पुरुप-रत्न ब्रिटिश भारत में “ कलेक्टर ' जेसी 
नोकरियों को प्राप्त करने में सहज्न ही सफल नहीं होते, देशो 
राज्यों में योग्य भारतीय सज्जन दावान जैसे उच्च पद का शोभित 
करते हैं। कइ राज्यों में अनवाय शिक्षा प्रणाली व्यवह्गत कर दी 
इ हैं। यहाँ काई “ आम्स ऐक्ट ! नहीं, लोगों को हथियार 
रखन का मनाई नहीं | त्रिटिश भारत पाश्चात्य सभ्यता दाता हे 
तो ये प्रचीन आचार विचार की छुटा दिखाते हैं। परन्तु 
राज्यों में बहुत से दोष भी हैं । क॒न्न॒ उन्नत या सुधार-प्रिय 
राज्यों को छोड़कर उनको प्रजा को सावजनिक काय करने 
की उतनी स्वाधीनता नहीं, जितनी त्रिटिश भारत को जनता को 
है | बहुधा उनमें सावजनिक मत को दाने वाले समाचार पत्रों 
का अभाव ही है। अनेक स्थानों में राजा करे सो न्याय, ओर 
नरेश की इच्छा ही क़ानून दे । कर लगाने की निश्चित नोति नहीं, 
प्रजा से कितने ही प्रकार से धन संग्रह करके उसे रवेच्छानुसार 
ख़्च किया जाता है; प्रजा की सुनाई नहीं होती । शिक्षा और 
स्वस्थ्य आदि की ओर भी यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता | 


# देखो * भारतीय शासन नीति ” शीषेक, परिच्छेद । 
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दशा राज्यों का सुधार--देशी राज्यों के वतंयान दोषों 
का दायित्व कुछ अंश में तो जिटिश सरकार की नीति पर ही है । 
नरेशों की यह धारणा है कि जब तक वे उमके प्रतिनिवियों 
अथात्‌ भारत सरकार के अधिकारियों को प्रसन्न करते रहेंगे, 
सरकार उनके शासन सम्बन्धी दोषों पर विशेष ध्यान न देगी। 
इस लिये वे प्रज्ञा के प्रति अपन कतव्यों का समचित पालन नहीं 
करत । अन्यथा, राज्य नामधारी प्रत्येक संस्था का यह अनिवाये 
कतठ्य है फ्ि नागरिकों के सुख समृद्धि ओर उन्नति में दतचित्त 
हो | जो राज्य अपनो आय या क्षेत्रफल आदि की दृष्टि से इतने 
छाटे या असमथ हैं कि उपयक्त कतव्य पालन के लिये शिक्षा 
स्वास्थ, आजाविका और न्याय आदि की भी व्यवस्था नहीं कर 
कते, उन्हें अपन प्रथक्‌ आस्तित्व का अधिकार नहीं हैं, उन्हें 
चाहिये कि अपन निकटवर्ती राज्य या प्रान्त में सम्मिलित 
हो जांय ।* 





कुछ समय से किसी किमी राज्य में प्रजा परिषद शासकों 
का ध्यान प्रजा के विविध कष्ठों के निवारण तथा उन्नति-मूलक 
कार्था की वृद्धि की आर दिलान के लिये संगठित हे । सन्‌ १६२७ 
इ० स अखिल भारतवर्षोय देशो राज्य प्रज्ञा परिषद के बराबर 
भिवेशन हो रहे हैं । इस परिषद का उद्देश्य समस्त बेघ और शांत 
उपायों द्वारा देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन प्रचलित करना दे । 
भारतवष की राष्ट्र सभा कांग्रेस ने भी समय समय पर इस 
सम्बन्ध में प्रस्ताव पांस किये हैं, और नरेशों से आग्रह किया है 
कि अपने राज्यों में प्रतिनिधि-संस्थाओं के आधार पर उत्तरदायी 
शासन चलावें ओर तुरन्त ऐसी घोषणाएं निकालें या ऐसे क्रानून 








न फ़रवरो १६२६ ई० में दक्षिण के कुछ राज्यों ने पूना में सभा 
करके एक संयुक्त हाईकोर्ट की स्थापना का विचार किया है । 
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बनाएं जिनमें सभा समिति बनाने, भाषण करने ओर लिखने को 
स्वतन्त्रता, तथा जान माल को रक्षा, ओर इसी प्रकार के अन्य 
मूल नागरिक अधिकारों के सुरक्षित रहने की बात हो। ज्यों ज्यों 
इस बात पर अ्रमल होने में देरी होगी, परिस्थिति अधिकाधिक 
चिन्तनीय होने की आशंका है; कारण, कि संसार की वर्तमान 
भावना निरछुश शासन को हटाकर उसकी जगद्द उत्तरदायी 
शासन की स्थापना करना है। जिन देशों में शासकों ने बुद्धिमता 
ओर उदारता से इस काये में योग दिया उनका ही कल्याण हुआ 
है। नरेशों को अपनी रक्षा ओर सद्दायता का प्रधान साधन 
अपनी प्रजा को ही समक कर तन, मन, धन से उसकी शक्ति 
बढ़ानी चाहिये। क्‍ 





पन्‍्द्रह॒काः फरिच्छेद 


ज़िले का शासन 


[ जिटिश भारत और देशी राय्यों के शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी मुख्य 
सुख्य विषयों का वर्णन कर चुकने पर, इस परिच्छेव में जिटिश भारत के 
बिल्धों के शासन का विचार किया जाता है। देशी राज्यों में से अधिकांश 
का चेश्रफक्ष या जन-संख्या बहुत कम हैं, उनमें सब शासन अधिकार 
प्रायः पोज्षिटिकल एलस्टों को ही हे | कुछ थोड़े से ही राज्यों में जिले या 
प्रास्त है; उनका प्रबस्ध भिन्न भिन्न प्रकार से होता है।|] . - - 





ज़िले का शासन ९७७ 


<#2+०७ ... >३७..#मि ९.७. ता मन-अगान 2... १ .## 2. क्‍- टी “मी बन न बा अल अमर 223 अर. >तग  ीन ा..दीन ५-4 नी #गी की >अगन. मी॥ “3 ओबामा 


प्राकृथन--त्रिटिश भारत में, प्राय: प्रान्त ओर जिले के बीच 
में कमिश्नरों का दजां हे, अतः पहले उसके विषय में जान 
लेना अःवश्यक है । मदरास प्रान्त को छोड़ कर, प्रत्येक बड़े 
प्रान्त में चार पांच कमिश्नरियां हैं। कमिश्नरी के अफ़सर को 
कमिश्नर कहते हैं। यह शासन सम्बन्धी कोई कार्य खय॑ नहीं 
करता, केवल ज़िला-अफ़सरगों के काम की जांच पड़ताल करता है । 
जिलों से जो रिपोट या पत्रादि प्रान्तीय सरकार के पास जत हैं, 
वे सब कमिश्नरों के हाथ से गुज़रते हैं। कमिश्नरों को अपनी 
अपनी म्युनिसिपेलिटियों का काम देखने भालने के भी कुछ 
अधिकार हैं; परन्तु इनका विशेष सम्बन्ध मालगुज्ञारी से रहता 
है | ये मालगुज़ारी के बन्दोअस्त% में परामश देते हैं, और विशेष 
दशाओं में उसे वसूल करने के काय को स्थगित कर सकते हैं । 
ये माल के मुक्नदमों की अपाल भी सुनते हैं । 


मदरास प्रान्त में कमिश्नरियां नहीं हैं । वहां कमिश्नरों के 
बिना भी सब काम सुचारू रूप से हो रहा है । श्रन्य प्रान्तों में 
भी कमिश्नरों की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं द्वोती; ये हृटा 
दिये जाने चाहियें। 


शासन व्यवस्था में ज़िले का स्थान--प्रत्येक कमिश्नरी 
में तीन या अधिक जिले होते हैं। प्रत्येक जले का औसत क्षेत्रफल 
चार हज़ार वर्गमील तथा उसकी ओसत मनुष्य-संख्या नो लाख 
है। कोई जिला छोटा है, कोई बड़ा । इसी प्रकार,कहीं की मनुष्य- 
3६ मालगुजारी के बन्दोबस्त के लिये पंजाब और मध्यप्रान्व में फ़ाइ- 
नेन्शल ( अर्थ ) कमिश्नर हैं, भर, संयुक्तप्रान्त, बिहार भ्रोर बंगाल में 
चार मेभ्बरों तक के ' रेवन्यू बोर्ड ? हैं। ग्रे कलेक्टरों श्र कमिश्नरों के 
इस विषय सम्बन्धी कार्य का निरीक्षण करते हैं । 
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संख्या कम है, कहीं की बहुत अधिक | जिलों की सीमा निश्चित 
करने में प्रायः यह विचार रखा जाता है कि प्रत्येक ज़िले के 
शासक को मालगुज़ारी तथा प्रबन्धादि का काम समान ही करना 
पड़े । ब्रिटिश भारत में जिलों की कुल संख्या २३० हे |% 


ब्रिटिश भारत में शासन की इकाई ज़िला ही है। राज्य की 
कल जैसी एक ज़िले में चलती दिखाई पड़ती है, वैसी ही प्राय 
अन्य ज़िलों में भी है । जेसे अफ़सर एक ज़िले में काम करते हैं 
बेसे ही ओरों में भी हैं। जनता के काम काज का मुख्य स्थान और 
लोक-व्यवहार का केन्द्र ज़िला है। जो मनुष्य अन्य प्रान्तों तथा 
दूसरे शहरों आदि से, कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हें भी बहुधा 
अपने जिले के भिन्न भिन्न स्थानों में, शासन या न्याय सम्बन्धी, 
कुछ न कुछ काम पड़ जाता है। यहां की व्यवस्था. को देखकर जन- 
साधा (ण समस्त देश के राज्य-प्रबन्ध का अनुमान किया करते हैं । 


ज़ला-मांजस्ट्रर-- प्रत्येक ज़िला एक ज़िल्ञा-मेजिस्ट ट के 
अधीन होता है | ज़िलाधीश जिले का “ कलेक्टर ? भी होता है । 
कलेक्टर अथ है, वसूल करने वाला | ज़िला-मेज़िस्ट 2 का एक 
मुख्य काय मालगुजारी वसूल करना द्वोने के कारण उसे 
साधारण बोल चाल में ' कलेक्टर ? कहते हैं। ( पदञ्ञनाब, बमो 
अवध ओर मध्य प्रान्त में वह डिप्टी कमिश्नर कहलाता है ) । 


ले के लोगों के लिये ज़िला-मेजिस्ट ट ही सरकार का 
प्रतिनिधि है । उच्च कमचारियों को वह भले ही न जानें, पर 


मदरास २६, बम्बई २१, सिन्ध ७, बंगाल २८, संयुक्तप्रान्त ४८ 
पंजाब २६, बिहार ११, उड़ीसा ( छोटा नागपुर सहित ) १०, मध्यग्रान्त- 
बरार २२, आ्रासाम १२, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ४, बिलोचिस्थान ६, 
अजमेर मेरवाडा १, कुर्ग १, देहली १, श्रंडमान-निकोबार २। 
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ज़िला-मेजिस्टूट से तो उन्हें बहुधा काम पड़ता ही रहता है । 
इसी की योग्यता पर सरकार के नियमों से प्रजा का यथेष्ट लाभ 
होना श्रथवा न होना निभर है, ओर जेसा इसका बर्ताव रहता 
है, उसी से अधिकांश जन-समाज सरकार की नीति का अन्दाज़ 
लगाते हैं। यह जो काय करता है, उसे सरकार का काय कहा 
जाता है; इसकी कद्दी हुईं बात'सरकार की कह्दी हुई बात समभी 
जाती है, सरकार को बहुत सी बातों का ज्ञान उतना या वैसा ही 
होता है, जेसा यह कराता है। इससे यह कहा जा सकता है कि 
जिला-मेजिस्टूट सरकार का केवल हाथ मुँह द्वी नहीं, आंख 
कान भी हें । 


ज़िला-पमेजिस्ट्रेट के अधिकार और कवैव्य--उसकी 
संयुक्त उपाधि 'कलेक्टर-मेजिस्ट 2” उसके डबल काय की बोधक 
है | कलेक्टर की देसियत से वह जिले की मालगुज़ारी वसूल 
करता है, ओर मेजिस्टूट की हैसियत से वह जिले का शासन 
करता है। वह अपनी अमलदारी के भूमि सम्बन्धी मामलों पर 
विचार करता है, सरकांर ओर प्रजा के सम्बन्ध का ध्यान 
रखता है, और ज़मींदारों ओर किसानों आदि के मगड़े का 
फ़ेसला करता है । दुर्भिक्ष अथवा अन्य आवश्यकता के समय 
कृषकों को सरकारी सहायता उसी की सम्मति के अनुसार मिलती 
है| इसके अतिरिक्त, स्थानीय आबकारी, इन्कम-टेक्स, स्टाम्प- 
ड्यूटी तथा आय के अन्य श्रोत भी उसी के सुपुद्‌ हैं । ज़िले के 
खजाने का भी वह्दी उत्तरदाता है । उसे म्यूनिसिपेलिटियों तथा 
ज़िला-बोर्डों की निगरानी का अधिकार दै। उसे अव्वल दर्ज की 
मेजिस्टूटी के भी अधिकार होते हैं, जिन से वह एक अपराध 
पर साधारणत: दो साल तक की क्रैद और एक हज़ार रुपये तक 
का जुमाना कर सकता है । ज़िले की सब प्रकार की सुख शांति 
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का वही उत्तरदाता है । वह अपने अधीन पदाधिकारियों के विरुद्ध 
अपील भी सुनता है और स्थानीय पुलिस का निरीक्षण भो करता 
हे । इस बात के निश्चय करने में, कि कहां पुल, सड़क इत्यादि 
बनने चाहिये, कहां सफ़ाई का प्रबन्ध होना चाहिये, तथा जिले के 
किन किन स्थानों को स्थानीय स्वराज्य का अधिकार मिलना 
चाहिये, उसी की सम्मति प्रामाणिक मानी जाती है। ज़िले में जो 
भी प्रबन्ध ठीक न हो, उसका सुधार करना, ओर हर एक बात 
की रिपोट उच्च कमंचारियों के पास भेजना, उसी का कतेव्य है । 
जिले की आन्तरिक दशा जानने तथा उसे सुधारने के विचार से 
उसे देहातों में दौरा भी करना होता है | इस प्रकार इतने भिन्न 
भिन्न प्रकार के काये उसके सुपुद हैं कि उसके लिये, उन सब को 
स्वयं भली प्रकार चलाना दुस्तर हे । इस लिये बहुत से काम उसके 
अधीन कमंचारों ही कर डालते हैं, ओर वह उनके काग़ज़ों पर 
हस्ताक्षर कर देता है । 


शासन ओर न्याय का पृथककरण--शासन और न्याय 
दोनों काय भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सुपुदे रहने चाहिये, इस विषय 
में पहले परिच्छेद में कहा जा चुक। है। परन्तु भारतवर्ष में, जेसा 
कि ऊपर बताया गया है, ज़िला-मेजिस्टूट अपने ज़िले को शांति 
का उत्तरदाता है, इस लिये पुलिस एक प्रकार से उसके अधीन 
है । जब वह और उसके अधीन डिप्टी मेजिस्ट्ूट श्रादि कमचारी 
फ़ौजदारी मुकद्दमों का फ्रैसला करते हैं तो बहुधा ऐसा देखा गया 
है कि वे पुलिस का पत्त लेते हैं । इससे न्याय नहीं होने पाता। 
इस लिये न्याय कार्य को शासन काय से प्रथक रखना चाहिये; 
इसका यहां बहुत वर्षों से आन्दोलन हो रहा है । 


ज़िले के अन्य कार्य-कर्तो--ज़िले में अनेक प्रकार के 
कार्य होते हैं यथा :--शान्ति रखना, भगड़ों का फ़ेसला करना, 
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ज़िले का शासन श्प१ 
मालगुजारी वसूल करना, सड़क पुल आदि बनवाना, अ्रकाल में 
लोगों की सहायता करना, रोगियों का इलाज करना, म्युनिसिपल 
व लोकल बोर्डा की निगरानी रखना, जेलख्राना और पाठशाला 
आदि का निरीक्षण करना, इत्यादि । इन विविध कार्यों के लिए 
ज़िले में कई एक अफ़मर रहते हैं, जेसे पुलिस सुपरिंटेण्डेण्ट, 
डिस्टक्ट जज, मुन्सिफ, एग्जीक्यूटिव इज्जिनियर, सिविल सजन 
जेल-सुपरिंटेण्डेण्ट, तथा स्कूल-इन्स्पेक्टर, आदि। ये अक्सर 

पन प्रथक्‌ प्रथक्‌ विभागों के उच्च कमचारियों के अधीन होते हैं 
परन्तु शासन के विचार से, ज़िला-जज और मुन्सिफ़ आदि को 
छोड़ कर, सब पर ज़िला-मे जिस्ट ट ही प्रधान होता है | 'ज़िल्ले का 
हाकिम! वही कह। जाता है| इसके काय में सहायता देने के लिए 
डिप्टी व सहायक मेजिस्ट ट रहत हैं 


ज़िले के कायकर्ताओं को क़ानून बनाने का अधिकार नहीं 
होता । इनका मुख्य काम यह है कि ये सरकार के बनाये क़ानून 
को व्यवहार में लावें, तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हां 
कानून बनाने में अप्रकट रूप से इतना भाग इनका अवश्य रहता 
है कि इनकी रिपोट के आधार पर सरकार स्थानीय परिस्थिति का 
अनुमान करती है, ओर तदनुसार क़ानून बन।ती है 


ज़िले के भाग और उनके अधिकारी--प्राय:ः प्रत्येक 
ज़िले के कुछ भाग होते हैं, उन्हें सब-डिविजञन कहते हैं | हर एक 
सब-डिविज़्ञन एक डिप्टी कलेक्टर, अथवा “ ऐक्सटा ऐसिस्टेंट 
कमिश्नर * के अधीन रहता है । अपनी अपनी अमलदारी में, सब 
डिविज़नों के अफ़सरों के अधिकार थोड़े बहुत भेद से, कलेक्टर- 
मेजिस्ट टों के समान ही होते हैं | 


बन्नाल प्रान्त को, तथा बिहार ओर संयुक्त प्रान्तर के कुछ 


श्पर्‌ भारतीय शासन 

भागों को छोड़कर, अन्यत्र प्रत्येक जिले के अन्तर्गत ४-६ 
तहसील (या ताल्‍लुक़े) हैं। जिलों के ये भाग सब-डिप्टी कलेक्टरों, 
या तहसीलदारों के अधीन हैं; ये कमेचारी प्रजा और सरकार 
को एक दूसरे के विषय में आवश्यक सूचना देते रहते हैं, और, 
अपने इलाक़े के माल व फ़ोजदारी के काम के भी उत्तरदाता हैं । 
इनके सह्दायक कमेचारी नायब तहसीलदार, पेशकार, क़ानूगो, 
रेवन्यू इन्स्पेक्टर आदि होते हैं। प्रायः एक तहसील में कई 
सकल या हल्के होते हैं । 


गांवों के अधिकारों--तहसीलदारों के अधीन गावों में 
नम्बरदार ( पटेल ), चौकीदार और पटवारी रहते हैं । नम्बरदार 
गांव का सब से बड़ा अधिकारी होता है । यह ज़मींदारों से माल- 
गुज़ारी तथा आबपाशी की रक्रम वसूल करके तहसील में भेजता 
हैं, वहां से वह ज़िले में भेजी जाती है । यह अपने गांव में शांति 
रखने का प्रयत्न करता है | चौकीदार पद्दरा देता ओर चोकसी 
करता हे । वह पुलिस में प्रति सप्ताइ यह ख़बर देता है कि गांव 
में उस सप्ताह के भीतर कितनी मृत्यु हुईं, ओर कितने बालकों 
का जन्म हुआ । वह गांव को चोरी, क़त्ल तथा श्रन्य अपराधों 
की भी रिपोर्ट करता है । चोकीदारों का अफ़सर 'मुखिया” कह- 
लाता है । पटवारी अपने हल्के (ग्रामया आम-समूह ) के 
किसानों और ज़मींदारों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों के कागज 
तथा रजिस्टर शआ्रादि रखता है । कोई खेत या उसका कुछ हिस्सा 
बिकजाय, या किसी खेत का मालिक बदलजाय या मरजाय, तो 
पटवारी इस बात की रिपोर्ट तहसील में करता है, और अपने 
काग़ज़ों में उचित सुधार करलेता है। वह खेतों के नक्शे बनाता 
है, ओर मालगुज़ारी आदि का हिसाब रखता है । द 


बंगाल, त्रिह्दर तथा संयुक्त प्रान्त के जिन जिन भांगों में 


स्थानीय खराज्य १८३ 
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मालगुज़ारी का स्थायी बन्दोबस्त है, उनमें तहसीलदार, नम्बरदार 
ओर पटवारी आदि कमेचारी नहीं रहते । सब-डिविज्ञनल 
अफ़सर के नीचे, थानेदार तथा एक एक ग्राम-समूह के लिये 
दफादार, और प्रत्येक ग्राम में चौकीदार रहते हैं । 


वानलखपरणरपकंसधकाकक: 2००० ८००२२९२०० मम वह का 7म बे. 


च्र््‌ ९ छ्‌ 
चोदहवकरः फरिच्छेद 





स्थानीय स्वराज्य 


[ इस परिच्छेद का विषय ब्रिटिश भारत को लक्ष्य में रख कर लिखा 
गया है; देशी राज्यों के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है, उन में 
स्थानीय संस्थाएं बहुत कम हैं । ] 


प्राकृमक्‍नन--घन्‌ १६३५ ई० के विधान के अनुसार भी 
ब्रिटिश भारत के निवासियों को अपने केन्द्रीय या प्रान्तीय 
शासन में बहुत थोड़े अधिकार हैं। उन्हें सरकार द्वारा केबल 
अपने अपने स्थानों अर्थात्‌ शहरों, नगरों या देहातों के सुधार या 
प्रबन्ध सम्बन्धी ही कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इन 
अधिकारों का उपयोग करने के लिये जो संस्थाएं बनायी गयी हैं, 
वे यहां स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ कहलाती हैं ।# इनके भेद ये हैं-- 
..__ # स्वराज्य-प्राप्त देशों में ऐसी संस्थाओं को केवल “ स्थानीय संस्थाएं 
कहा जाता है। 
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श्प्छ भारतीय शासन 
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(१) 'कारपोरेशन', म्युनिसिपेलिटियां, और 'नोटीफ़ाइड एरिया', 
(२) ' पोर्ट ट्स्ट “, (३) ' इम्प्रबमैंट ट्स्ट ', (४) बो्ड या 
युनियन कमेटियां, और (४ ) पश्चायत | 


प्राचीन व्यवस्था-- पहले यहां प्रत्येक गांव ( या नगर ), 
देश का एक स्वावलम्बी भाग होता था | उसमें एक प्रभावशाली 
पंचायत रहतो थी, जो स्थानीय स्वास्थादि का प्रबन्ध करती, रक्षा 
काये के लिये अपनी पुलिस रखती, स्वयं भूमि कर वसूल करके 
राजकोष में भेजती, ओर छोटे मोटे दीवानी ओर फ़ोजदारी के 
मरंगड़ों का निपटारा करती थी । राज वंश बदले, क्रान्तियां हुईं, 
बारी बारी से हिन्दू , ( क्षत्रीय, राजपूत ) पठान, मुग़ल, मराठे, 
ओर सिक्‍सखों का प्रभुत्व हुआ | परन्तु सब विधन्न वाधाओं का 
सामना करते हुए भी ग्राम्य संस्थाओं ने अपना अस्तित्व और 
खतन्त्रता बनाये रखी । 


आधुनिक स्थिति--अंगरेज़ों के प्रारम्भिक समय में, 
ग्राम्य संथाओं की आय ओर अधिकार प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
ले लिये जाने पर, ग्राम-सड्रठन का क्रमशः हास होगया। यद्यपि 
अब भी पश्लायती मन्दिर ओर धमंशाला आदि बनते हैं, ये 
प्राचीन व्यवस्था के स्मृति-चिह्न मात्र हैं। अब पुनः नवीन रूप से 
पत्नायतें स्थापित की जारही हैं। इसका विवेचन आगे किया 
जायगा। पहले अन्य प्रकार की स्थानीय खराज्य संस्थाओं का 
बणन करते हैं । 


 कारपोरेशन---कलकत्ता, बम्बई, और मदरास शहरों की 
स्युनिसिपेलिटियां 'म्यूनिसिपल कारपोरेशन! या केवल “कारपो- 
रेशन! कहलाती हैं। इनके सदस्यों ( कमिश्नरों ) को कोंसिलर; 
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ओर सभापति को 'मेयर” कहते हैं। श्रन्य म्युनिसिपैलिटियां से 
इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, और आय व्यय तथा काय 
क्षेत्र अधिक, होता है । 


म्यूननासपालार्टर्या--स्यूनिसिपेलिटियों का काय-क्षेत्र नगर 
या शहर है । इनके दो उद्देश्य हैं, नगर का सुधार होना ओर जन 
साधारण को सावजनिक काय करने की व्यवहारिक शिक्षा 
मिलना | इनकी कुछ वास्तविक उन्नति सन्‌ १८७० इ० से, ( लाडे 
मेयो के समय में ) हुई । सन्‌ १८८७ इ० में लाड रिपन ने इनके 
अधिकार बढ़ाये, तब से इनका विशेष प्रचार हुआ है । अब 
स्तलरियों को भी मताधिकार प्राप्त है। नया निर्वाचन चार साल में 
होता है। अब निर्वाचक सूची सरकार तेयार करती है, पहले 
म्युनिसिपेलिटियां ही करती थीं । 


अधिकांश ब्रिटिश भारत में, प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी के निवी- 
चित सदस्य, उनकी कुल संख्या के आधे से दो तिहाई तक, रहते 
हैं। सभापति, सदस्यों द्वारा निवोचित किया जाता है। उप- 
सभापति सदस्यों में से ही निवाचित होता है. । म्युनिसिपेलिटी के 
कमचारियों में सेक्र टरी का पद्‌ बड़े महत्व का होता हे । 


निवाचक कोन हो सकता है-- प्रत्येक प्रान्त में, म्यनि 
सिपेलिटियों के निवाचकों की योग्यता सम्बन्धी (साधारण नियम 
समान हैं, पर कुछ व्योरेबार तियमों में स्थानीय परिस्थिति के 
अनुसार थोड़ी बहुत भिन्नता है ।* 


भिन्न भिन्न स्युनिसिपेलिटियों का चुनाव सन्‌ १९३४ या १६३४ ई० 
में हो चुका है । श्रब श्रगला चुनाव चार वर्ष बाद होगा । उससे पूवे, शीघ्र 
ही इनके चुनाव सम्बन्धी वर्तमान नियम बदुल जांयगे; कारण, नवीन 
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म्युनित्तिषैलिटियों के कीये-- भिन्न भिन्न स्थानों में कुछ 
भेद होते हुए, साधारणतः म्यनिसिपैलिटियों के मुख्य काय ये 
हैं :--( १) सब साधारण की सुविधा की व्यवस्था करना; सड़कें 
बनवाना, उनकी मरम्मत कराना, उन पर छिड़काव कराना और 
वक्त लगवाना, डाक बंगला या सराय आदि सावजनिक मकान 
बनवाना, कहीं आग लगजाय तो उसे बुकाना; अकाल, जल की 
बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय जनता की सहायता करना । 
(२) स्वास्थ्य रक्षा; अस्पतांल या ओषधालय खोलना, चेचक 
ओर प्लेग के टीके लगाने तथा मेले पानी के बहाने का प्रबन्ध 
कराना, ओर छूत की बीमारियों को बन्द करने के लिए उचित 
उपाय काम में लाना; पीने के लिए स्वच्छ जल ( नल आदि ) 
की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों में कोइ दवानिकारक वस्तु तो 
नहीं मिलायी गयी है, इसका निरीक्षण करना। (३) शिक्षा, 
विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए, पाठशालाओं की 
समृचित व्यवस्था करना#: मेले ओर नुमायशें कराना। (४ ) 
बिजली की रोशनी, टामवे तथा छोटी रेलों के बनाने में सहायता 
देना । 


विधान के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों के चुनाव के 
लिये जो योग्यता निर्धारित की गयी है, उस का परिमाण म्युनिसिपल 
निर्वाचकों की योग्यता की अपेक्षा कम रखा गया है; ओर क्रानून से 
आवश्यकता है म्युनिसिपेलिटियों के निर्वा च्कों की योग्यता कम होने की, 
वह किसी दुशा में भी उससे अ्रधिक नहीं रहनी चाहिये। श्रस्तु, निकट _ 
भविष्य में बदले जाने वाले नियम दिये जाना अनावश्यक है । पाठकों को 
उनका अनुमान संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा सम्बन्धी निर्वाचन 
नियमों से द्वो सकता है, जो पहले दिये जा चुके हैं । द 
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आमदनी के साधन--इन संस्थाश्रों की आमदनी के 
मुख्य मुख्य साधन ये हैं :-- 


(१ ) चुज्ली, [ अधिकतर उत्तर भारत, बम्बई ओर मध्य 
प्रान्त में ; यह इन संस्थाओं की सीमा फे अन्दर आने वाले 
माल तथा जानबरों पर लगती है। संयुक्त प्रान्त में इस कर की 
इतनी प्रधानता है कि कुछ ज़िलों में म्यूनिसिपेलिटियों का नाम 
ही ' चुटड्डी ' पड़ गया हे। (२) मकान ओर ज़मीन पर कर 
[ विशेषतया आसाम, बिद्दार-जड़ीसा, बम्बई, मध्य प्रान्त और 
बद्न्‍भाल में | (३ ) व्यापार और पेशों पर कर, [ विशेषतया 
मद्रास. सयुक्त प्रान्त, बम्बई, मध्य प्रान्त और बंगाल में ](४) 
सड़कों और नदियों के पुलों पर कर, [ विशेषतया मद्रास, बम्बई 
ओर आसामप में ], (५ ) सवारियों, गाड़ी, बग्गी, साईकिल, 
मोटर ओर नाव पर कर। (६ ) पानी, रोशनी, नालियों की 
सफ़ाई, हाट बाज़ार, क़साईखाने, पायसख्नाने आदि पर कर। (७) 
हेसियत, जायदाद ओर जानवरों पर कर । (८) यात्रियों पर 
कर । यह कर एक निधारित दूरी से अधिक के फ़ासले से आने 
बालों पर लगता है ओर प्रायः रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही 
वसूल कर लिया जाता है। ( ६ ) म्युनिसिपल स्कूलों की फ़ोस । 
(१०) कांजी होस की फ्रीस । (११) सरकारी सहायता या ऋण । 


कुछ प्रान्तों में शिक्षा, अस्पतालों ओर पशु चिकित्सा के लिए 
म्युनिसिपेलिटियों को सरकारी सहायता मिलती है | जब किसी 
स्‍्युनिसिपेलटी को मेले पानी के बहाव के लिए नालियां बनानी 
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4£ कुछ म्युनिसिपलटियों ने अपने अपने सम्पूर्ण या कुछ क्षेत्र में 
प्रारम्भिक शिक्षा निश्शुक्त तथा अ्रनिवार्य कर दी है। परन्तु चिशेषतया 
धनाभाव के कारण अभी बहुत से स्थानों में ऐसा होना शेष है। 


श्प्प भारतीय शासन 
होती हैं श्रथवा, जल-प्रबन्ध के लिए शहर में नल आई लगाने 
होते हैं तो वह ऋण लेती है। यदि उचित समझा जाय, तो इस 
सच्चे का कुछ भार सरकार, कुछ शर्तों से अपने ऊपर ले लेती है। 


संख्या और आय व्यय--त्रिटिश भारत में, ( जिसमें 
सब बर्मा नहीं है ) सब म्युनिसिपैलिटियों और कारपोरेशनों की 
संख्या सन्‌ १६३१--३२ ३० में ७२७ थी |# इनके कुल सदस्य 
१२,२१४ थे, जिनमें से ६८२ सरकारो थे, ओर शेष, मतदाताओं 
द्वारा निवाचित। इन संस्थाओं की उक्त वष की कुल आय और 
ऋण २७४ करोड़ रुपया था । इसमें से २२ करोड़ रुपये से अधिक 
कलकत्ता, मद्रास ओर बम्बई का ही भाग था; अकेले बम्बई की 
उक्त मद्द को रक्तम १८ करोड़ से अधिक थी। हस प्रकार ७२४ 
भ्युनिसिपैलिटियों की आय १२ करोड़ रुपये रह गयी; और यह 
कितनी कम है, यह लिखने की आवश्यकता नहीं । कई प्रान्तों में 
स्युनिसिपैलिटियां अपना बज्जट या नया कर सरकार (य 
कमिश्नरों ) से मंजूर कराती हैं । 


जन संख्या और कर को मात्रा-कुल म्युनिसिपैलिटियों 
ओर कारपोरेशनों सीमा में २ करोड़ १२ लाख से अधिक, अर्थात्‌ 
ब्रिटिश भारत की कुल जन संख्या के लगभग ८ फ्रोसदी से कुछ 
कम आदमी रहते हैं। ६४३ म्युनिसिपेलिटियों में पचास पचास 
हज़ार से कम, ओर शेष ७४ में पचास पचास हज़ार या अधिक 
शआ्रादमी हैं। म्युनिसिपैलिटियों की सीमा में, प्रत्येक आदमी पर 
भ्युनिसिपल कर को औसत भिन्न भिन्न है उदाहरणवत्‌ बम्बई 
शहर में २३ रु०, बम्बई प्रान्त में ( बम्बई शहर छोड़कर ) ५ रु० 
. # इन पंक्तियों के लिखते समय सन्‌ १६३१-३२ ई० के बाद के, 
सरकारी रिपोर्टो के अक्ल नहीं मित्र सके । 
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४ आने, संयुक्त प्रान्त में ३२ रु ४ आने, बिद्ार-उड़ीसा में २ रू० 
१ आना, मध्य प्रान्त बरार में ३ रु० । 


नोटीफ़ाइड एरिया--ये अधिकतर पंजाब और संयुक्त 
प्रान्त में हैं । इन्हें म्युनिसिपेलटियों के थोड़े थोड़े से अधिकार 
होते हैं । ये उसी क्षेत्र में होते हैं, जहां बाज़ार या क़रबत्रा अवश्य 
हो, ओर जिसकी जन-संख्या दस हज़ार से अधिक न हो । 
म्युनिसिपैलटियों की अपेक्षा इनकी आय ( एवं व्यय ) कम रहती 
है । इनके अधिकांश सदस्य नामज़द होते हैं । 


पोर्ट ट्रस्ट-.कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, चटगांव ओर करांची 
आदि बन्दरगाहों का स्थानीय प्रबन्ध करने वाली संग्याएं पोर्ट 
ट्स्ट ! कहाती हैं। ये घाटों पर मालगोदाम बनाती हैं, और 
व्यापार के सुभीते के अनुसार, नाव और जहाज़ की सुव्यवम्धा 
करती हैं | समुद्र तट, नगर के निकटवर्ती समृद्र भाग, या नदी 
पर इनका पूरा अधिकार रहता है । इनकी पुलिस अलग रहती 
है | इनके सभासद कमिश्नर या ट्स्टी कहांते हैं । सभासदों में 
चेम्बर-आफ़--कामस जेसी व्यापार संस्थाओं के प्रतिनिधि होते 
हैं। कलकत्ते और करांची में, म्यूनिसिपेलटियों के भी प्रतिनिधि 
इनमें लिये जाते हैं । कलकत्ते के अतिरिक्त सब पोट टस्टों में 
निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षा नामजाद ही अधिक रहते हैं। 
अधिकांश सदस्य योरपियन होते हैं| म्युनिसिपैलिटियों की अपेक्षा 
पोटे ट्स्‍्टों में सरकारी हस्तक्षेप अधिक है । ये ही ऐसी स्वराज्य 
संस्थाएं हैं, जिनके सभासदों को कुछ भत्ता मिलता है | माल लदाई 
ओर उतराई, गोदाम के किराये, तथा जद्दाजों के कर से हर 
आमदनी होती है वद्दी इनकी आंय है | इन्हें आवश्यक कार्यों के 
लिये क्र लेने का अधिकार है। प्रधान पोट टूस्ट कलकत्ता, 
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बम्बई, करांची, मद्रास और चटमगांव में हैं | इनकी कुल आय 
७ करोड़ ४१ लाख रुपये है। पोट टस्टों पर लगभग ४० करोड़ 
रुपये से अधिक ऋण चढ़ा हुआ हे 


द्म्प्र वर्मेट ट्रस्ट-बड़े बड़े शहरों की उन्नति या सुधार के 
लिये कभी कभी विशेष काय करने होते हैं, जेसे सड़कों को 
चौड़ी करना, घनी बर्तियों को हवादार बनाना, ग़रीबों और 
मजदूरों के लिये मकानों की सुव्यवस्था करना, आदि। इन कामों 
को म्यनिसिपेलटियां नहीं कर सकतीं; उन्हें तो अपना रोज़मरां 
का काम हो बहुत है । अतः इनके वास्ते “ इम्प्रबमैंट टरट ?, 
बनाये जाते हैं । ये कलकत्ता, बम्बई, रंगून, इलाहबाद, लखनऊ 
ओर कानपुर आदि में हैं। इनके सदम्य सरकार, म्युनिसिपैलिध्यों 
तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामज़द किये जाते हैं । ये अपने 
अधिकार--गत भूमि आदि का किराया, तथा आवश्यकतानुसार 
ऋण या सहायता लेते हैं । 


बाड़ या यूानयन--देहातों में स्थानीय स्वराज्य का आरंभ, 
म्युनिसिपेलिटियों के स्थापित होने के बहुत दिनों बाद हुआ । यहाँ 
स्वास्थ, सफ़ाई, प्रारम्भिक शिक्षा तथा ओऔषधादि का प्रबन्ध रखने 
के उद्देश से “ ग्राम्य बोड * संगठित किये गये हैं | इनके तीन भेद 
हैं:--( १ ) ' लोकल ” बोड ( एक बड़े गांब में, या छोटे गांवों के 
समूह में ) (२) ताल्लुक्ा अथवा सब-डिविज़नल बोड, और 
(३ ) ज़िला-बोड# । भारतवष के भिन्न भिन्न प्रान्तों में बोर्डा 
की व्यवस्था एकसी नहीं है । मदरास ओर मध्य प्रांत में इनको 
स्थापना अधिक हुई हे । मद्रास में प्रत्येक बड़े गांव का, अथवा 
कई गांवों को मिलाकर उन सब का, एक “ यूनियन ” बना दिया 


# जिला -बोर्ड को मध्य प्रान्त में जिला-कोन्सिल कहते हैं । 
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गया है । बम्बई में बोर्डों के केवल दो द्वी भेद हैं:--ज़िला-बोडे 
ओर ताल्लुक़ बोड | बंगाल, पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में 
ज़िला-बोडे स्थापित कर दिये गये हैं, ओर लोकल बोडोँ के बनाने 
का अधिकार प्रान्तिक सरकारों को दे दिया गया है। आसाम में 
ज़िला-बोडे नहीं हैं, वहां केबल सब-डिवीज़नल बोड ही हैं ! 


ज़िला-बो्ड का सभापति चुना हुआ रहे या नियुक्त किया 
जाया करे, यह प्रत्येक प्रान्त के ज़िला-बोर्डों के क्ानून से निश्चित 
किया हुआ होता है । संयुक्त प्रान्त में समापति चुना हुआ एवं 
साधारणतया गैर-सरकारी रहता है। भारतवर्ष में २०७ ज़िला- 
बोडे, ओर उनके अधीन ४८३ अधोन-ज़िला-बोड हैं । इनके 
अतिरिक्त ४५४५ कमेटियां हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को छोड़, 
ज़िला व लोकल बोडडो में प्रायः चुने हुए सदस्यों की संख्या ही 
अधिक है । बोर्डों के सदस्यों की संख्या सन्‌ १६३१-३२ ई० में 
२१,२४६ थी, इनमें से १५,८२५ निवाचित और शेष सरकारी 
कमचारी, तथा नामज़द थे। भिन्न भिन्न प्रान्तों में ज़िला-बोड्डों के 
निर्वाचकों की योग्यता सम्बन्धी नियमों में कुछ कुछ प्रथक्ता है । 


बोढों की आय के साधन-बोडों की अधिकतर आय 
उस महसूल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है । इसे 
सरकारी वार्षिक लगान या मालगुज़ारी के साथ ही, प्रायः एक 
आना फ़ी रुपये के हिसाब से, वसूल करके इन बोडों को देदिया 
जाता है । इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिये सरकार कुछ 
रक्तम, कुछ शर्तों से प्रदान करदेती है । आय के अन्य श्रोत 
तालाब, घाट, सड़क पर के मदसूंल, पशु-चिकित्सा और स्कूलों 
की फ्रीस कांजी हाउस की आमदनी, मेले या नुमायशों पर कर, 
तथा साव जनिक उद्यानों का भूमि कर, हैं। ( आसाम प्रान्त को 
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छोड़कर ) अ्धीन-ज़िला बोर्डा का कोई स्वतन्त्र आय श्रोत नहीं 
हैं समय समय पर जिला बोड्डों से ही कछ मिल जाता है । 


बोडों का कतंव्य पालन--बोर्डों को अपने ग्राम्य क्षेत्र में 
बसे सब कार्य करने होते हैं, जेसे स्युनिसिपेलिटियों को नगगों में 
करने होते हैं, उनके अतिरिक्त इन्हें करषि और पशुओं की उन्नति 
के लिये भी विविध काय करने चाहियें । इस प्रकार उनका 
कतेव्य कितना महान है, यह स्पष्ट ही है । इसे देखते हुये यह 
कहना अनुचित न होगा कि बोड प्राय: बहुत हो कम काय कर 
रहे हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि उनकी आय बहुत थोड़ी 
हे; उदाहरणवत सन्‌ १६३१-३२ ई० में ब्रिटिश भारत के बोडो 
को कुल आय लगमग १५ करोड़ ५२ लाख रुप॑या थी, # जब कि 
उनके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की रंख्या २३ करोड़ से 
अधिक थी। 


पंचायतें---पश्चायतों की स्थापना और उन्नति का कार्य, 
अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार करने के लिये, प्रान्तिक 
सरकारों पर छोड़ा गया है । भारत सरकार निम्न लिखित सिद्धांतों 
के अनुसार, पंचायतें स्थापित करने के पक्ष में हे :-- 


१--साधारणतः एक पंचायत का क्षेत्र. एक गांव हो, या 
एक से अधिक ऐसे गांवों का समूह द्वी, जिनका परस्पर में घनिष्ट 
सम्बन्ध हो | 


२-प्रत्येक गांव में पंचायतों के कतंठ्य काय, चाहे वे प्रबन्ध 


* पुस्तक छुपते समय तक, हमें पीछे के श्रंक नहीं मिल सके, अतः 
विवश पुराने अ्रंक देने पड़े 
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विषयक हों या न्याय सम्बन्धी, एकसा होने को आवश्यकता 


नहीं हे । 


३-- जहां पंचायतों को प्रबन्ध और न्याय, दोनों कार्यों के 
सम्बन्ध में अधिकार देना अभीष्ट हो, वहां दोनों काम एक ही 
संस्था को दिये जांय । 


४--जहां कहीं शिक्षा या सफ़ाई के लिये कोई कमेटी आदि 
बनी हो, वहां पंचायतें स्थापित हो जाने पर वह पंचायत के 
अन्तगंत करदी जाय । 


४--साधा रण तः लोगों को यह अधिकार रहे कि वे किसी 
मामले का फ़ेसला पंचायत से करावें या न करावें । पर, जो 
लोग पंचायत से अपने मामलों का फ़ेसला करावें, उनको 
उत्साहित करने के लिये कुछ उचित सुभीते कर दिये जांय; ज॑से 
दि कोट फ़ोस लगे तो बहुत कम, न्याय पद्धति में बारीकियों से 
बचा जाय, ओर डिगरी जल्दी जारी हो । 


६--जहां अभीष्ट हो, वहां प्रान्तिक सरकार के नियंत्रण में 
पंचायतों को कर लगाने का अविकार दिया जाय, परन्तु पंचायत 
पद्धति की उन्नति के साथ ही करों की भरमार न हो | 


उपसहार-श्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के विषय में यह स्पष्ट 
है कि अंगरेज़ों ने प्राचीन संस्थाओं की पुष्टि नहीं की; वरन्‌ उनके 
स्थान पर नवीन पोदों का बीज बोया है, तथा उन पर कलेक्टर 
या कमिश्नर आदि का नियंत्रण-अंकुश विशेष रूप से रखा हे । 
लाड रिपन के समय (सन्‌ १८८४ ई०) से अब तक इन्हें स्थानीय 
पुलिस आदि सम्बन्धी कुछ नवीन अधिकार नहीं दिये गये । 
पंचायतें तो नामज़द्‌ सद्ध्यों की ह्वी संस्थाएं हैं, प्रतिनिधियों की 
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नहीं । इनकी आय के साधन मी बहुत कम हैं | इसलिये ये बहुत 
कम काय कर पाती हैं, और इसी से ये यथेष्ठ फली-फूली नहीं । 
इनको वृद्धि ओर विस्तार की आवश्यकता असंदिग्घ है । 


बहुतसी म्युनिसिपेलिटियों और ज़िला-बोर्डों के सम्बन्ध में 
यह शिकायत है कि सड़कों की दशा ठीक नहीं है, प्राथमिक 
शिक्षा से यथेष्ठ लाभ नहीं होरहा है, या कन्याओं की शिक्षा में 
बहुत कम प्रगति होरदी है। इन दोषों का एक कारण तो यह है 
कि इन संस्थाओं की अआ्राय के साधन कम हैं, जिसके विषय में पहले 
लिखा जाचुका है। इसके अतिरिक्त, बात यह भी है कि इनमें अनेक 
आदमी कोई खास कायक्रम लेकर नहीं पहुंचते, व्यक्तिगत कीर्ति, 
या यश आदि के लिये जाते हैं ओर दलबन्दी करते हैं, जिससे 
सावजनिक हित की उपेक्षा होती है। मतदाताओं को चाहिये कि 
मित्रता या रिश्तेदारी आदि का लिहाज छोडकर, काय करने वाले 
सदस्य निवांचित किया करें, और समय समय पर इस बात की 
जांच करते रहें कि सदस्य अपने कतेव्य का समुचित पालन 
करते हैं या नहीं । 


हथे की बात है कि आज कल जनता में स्थानीय स्वराज्य का 
अधिक विचार होने लगा है | कुछ समय से कहीं कहों म्युनिसि- 
पैलिटियों के, तथा ज़िला-बोर्डों के सम्मेलन होने लगे हैं। आशा 
है कि सभी प्रान्तों में, ओर प्रति वर्ष, ऐसे सम्मेलन हुआ 
करेंगे । निस्सन्देह ये सम्मेलन गेर-सरकारी ढद्ढः से, तथा इनका 
काय देशी भाषाओं द्वारा, होने पर ही विशेष लाभ होगा। ये संस्थाएं 
अपने क्षेत्र में व्याख्यानों या टू क्‍टों द्वारा प्रचार करके लोकमत 
को शिक्षित करने का भी यत्न करें तो बहुत उत्तम हो। द 
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सत्तरहवांः फरिच्छेद 


+०००७०'गडविशिदुडिविलिक्िकहं नमन 


भारतीय शासन नीति 


इस पुस्तक में भारतवर्ष की वर्तमान शासन पद्धति का वणन 
किया गया है । इस परिच्छेद में यह बताया जायगा कि अंगरेज़ों 
के समय में, यहां शासन नीति में किस प्रकार, तथा क्‍या 
परिवतन हुए 


अगरज्ञों का समय---मोटे द्विसाब से भारतोय इतिद्दास में 
अंगरेज़ों का समय पांच भागों में विभक्त किया जा सकता है :-- 


१--सन्‌ १६०० से १७४७ इ० तक; लगभग डेढ़ सौ वष, 
इेस्‍ट इण्डिया कम्पनी के व्यापार की वृद्धि । 


२--सन्‌ १७५७ से १८५७ इ० त्तक; सो वर्ष, कम्पनी के राज्य 
का विस्तार। सन १७७३ इ० से पार्लिमैंट प्रति बीसवें वे 
कम्पनी के प्रबन्ध की जांच करती थी। शासन व्यवस्था में भारत- 
वासियों का कुछ द्वाथ न था । 


३--सन्‌ १८५८ से १६१६ ई० तक, पार्लिमेंट का प्रबन्ध, 
इण्डिया को सिल, भारतीय व्यवस्थापक सभा, प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषदों की सृष्टि, ओर स्थानीय स्वराज्य सस्थाओं की वृद्धि । सन्‌ 
१८८५ ई० से भारतीय राष्ट्र सभा ( कांग्रेस ) का शासन सुधार 
सम्बन्धो वेध परन्तु सदज्अठित आन्दोलन होने लगा। सन्‌ १६०६ 
इ० में मार्ले-मिटो सुधार हुए, जिनसे व्यवस्थापक संस्थाओं के कुछ 
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सदस्य निवांधित भी होने लगे, परन्तु अधिकांश निर्वाचन अप्रत्यक्ष 
होता था। इन सुधारों से राष्ट्रीयवा-घातक जातिगत प्रतिनिधित्व 
की स्थापना हुई । 





४--सन्‌ १६१६ इ० से सन्‌ १६३५ ई० तक मांटेग्यू-चेम्स 
फोड (मान्ट-फोडे) सुधारों के अनुसार अंशतः उत्तरदायी शासन 
नीति का व्यवहार, ओर, जनता का ख्वराज्य-प्राप्ति के लिये 
असहयोग |आदि आन्दोलन । 


४--सन्‌ १६३४ ई० से संघ शासन योजना, वमोा का प्रथक्‌- 
करण, प्रान्तों की * स्वराज्य ? 


भारतवष के विगत वर्षों के राजनैतिक आन्दोलन, ओर 
शासन सम्बन्धी मुख्य मुख्य घटनाओं का परिचय हम “ भारतीय 
जागृति ! में दे चुके हैं, उसे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं । 
यहां हम केवल यही बताते हैं कि नवीन शासन विधान से पहले 
क्या स्थिति थी, ओर अब उसमें क्या अन्तर हुआ है । 


माट-फ़ाड सुधार--ये सुधार सन्‌ १६२० ई० से काय में 
परिणित किये गये । इनका उद्देश्य भारतवष में उत्तरदायी शासन 
की स्थापना करना था । इनसे भारत मंत्री के विभाग में कुछ अंतर 
नहीं आया, एक हाई कमिश्नर नियत किया गया जो भारत 
सरकार की ओर से इड्नलेड में एजन्ट का काय करे। उत्तरदायी 
शासन केन्द्र में आरम्भ नहीं किया गया, भारत सरकार ब्रिटिश 
पालिमेंट के प्रति ह्वी उत्तरदायी रही । भारतीय व्यवस्थापक मंडल 
के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, और उसमें एक की जगह दो 
सभाएँ की गयीं, भारतीय व्यवस्थापक सभा ओर राज्य परिषद | 
उत्तरदायी शासन केवल नो प्रान्तों में, ओर वह भी कुछ अंश में 
आरम्भ क्रिया गया। प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सद्स्यों की, 


“४ ४३६ / * /६०»-५ /<० 
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एवं मतदाताओं की संख्या बढ़ी । इन सुधारों के अनुसार होने 
वाले वतमान केन्द्रीय शासन का स्वरूप पहले विस्तार पूवक बताया 
जा चुका है, ओर, प्रान्तीय शासन के स्वरूप का भी उल्लेख 
किया जा चुका है, जो अब बदल गया है । 


विद्त हो कि इन सुधारों के बाद भी कई बार प्रान्तों में 
मंत्रियों का बेतन घटाने आदि से सरकारी नीति के प्रति अस- 
न्‍्तोष प्रकट किया गया, और विविध प्रस्तावों पर सरकार की 
बार बार हार हुई | ऐसी स्थिति में उत्तरदायी शासन पद्धति वाले 
राज्य में शासकों को त्याग पत्र देना पड़ता है, परन्तु यहां वें 
स्थायी रूप से बने रहे, जिससे शासन का अनुत्तरदायी होना 
स्पष्ट सिद्ध होगया | 


नवीन शासन विधान; प्रान्तीय स्वराज्य-- सन्‌ १६१६ 
ईं० के विधान में ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि द्स वष के भीतर 
एक कमीशन नियत हो, ओर वह इस बात की रिपोर्ट करे कि 
उस समय जो उत्तरदायित्व-पू्ण शासन प्रचलित हो, उसे कहां: 
तक बढ़ाना, बदलना या घटाना ठीक है । तदनुसार  साइमन 
कमीशन ? सन्‌ १६२७ ३० में नियुक्त हुआ | इसके सातों सदस्य 
आँगरेज़ थे, ओर वे भी अनुदार विचार वाले । इस कमीशन को 
रिपोर्ट सन्‌ १६२६ इ० में प्रकोशित हुई । पश्चात्‌ सन्‌ १६३० से 
३२ ३० तक लन्दन में तीन बार ' गोलमेज् सभा ? हुई, इनमें से: 
केवल दूसरी में कांग्रेस ने महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया। 
गोलमेज सभाओं तथा विविध कमेटियों के परिणाम स्वरूप 
शासन सम्बन्धी प्रस्ताव ' श्वेत पत्र ” में प्रकाशित किये गये। 
ओर, यह श्वेत पत्र पालिंमेंट की दोनों सभाओं की संयुक्त कमेटी 
के सामने विचाराथे उपस्थित किया गया | इस पर पर्किमेंट ने 
सन्‌ १६३४ ई० के भारतीय शासन विधान की रचना को | पहले 


श्ध्प भारतोय शासन 
इसका प्रान्तों सम्बन्धी भाग ही अमल में लाया जाने लगा है। 
विधान का उद्देश्य भी प्रान्तीय खराज्य की स्थापना बताया गया है। 


अब प्रान्तीय शासन का क्या स्वरूप है, प्रान्तों का विभाजन 
किस प्रकार किया गया है, गवनेरों के क्या विशेष अधिकार 
हूँ, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों का संगठन किस तरह है, कहां 
कहां दूसरी सभा का आयोजन किया गया है, मताधिकार बढ़ने 
पर भी उसके स्वरूप में क्या दोष है, इत्यादि बातों की आलोचना 
पहले विस्तार पूवक की जा चुकी हैं। इस विधान से प्रान्तीय 
स्वराज्य की स्थापना की बात वेसी ही निस्सार प्रतीत होती हे,जेसी 
पिछले सुधारों से उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात थी 


संघ शासन का सूत्रपात--नवीन शासन विधान से, 
भारतवष में केन्द्रीय सरकार का स्वरूप संघ शासन रखा गया 
है, जिसमें त्रिटिश भारत ओर देशी राज्य दोनों सम्मिलित हों । 
वास्तव में भाषा, घमं, जाति, व्यापार और रक्त सम्बन्ध आदि 
की दृष्टि से भारतव्ष अखंड है । त्रिटिश सरकार ने इसके नक्शे 
में लाल और पीले दिखाये जाने वाले कृत्रिम भेद बनाये | क्रमशः 
उसे भी इस विभाजन को अव्यहारिकता प्रतीत होती गयी। सन्‌ 
१६१७ ३० में मांट-फोडे रिपोर्ट में इसका उल्लेख हुआ। साइमन 
कमी शन ने भी उक्त दोनों भागों से सम्बिधित प्रश्नों के विचार 
के लिये दोनों भागों के प्रतिनिधियों की सम्मिलित सभा के आयो- 
जन का प्रस्ताव किया था। तथापि संघ सिद्धान्त को स्थूल रूप 
में उपस्थित करने, तथा व्यवहार में परिणत करने की दिशा पर 
प्रथम बार गोलमेज़ परिषद्‌ में ही विचार आरम्भ हुआ। इसके 
सम्बन्ध में व्योरेवार बातों, का वर्णन अगले खण्ड में किया 
जायगा | 
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सन्‌ १९३५ ई० के विधान का प्रयोग -.. विधान की 
आलोचना प्रसंगानुसार को गयी है | इसका अच्छा या बुरा होना 
एक सीमा तक उसमें प्रयोग पर भी निभर है । यदि गवनेर 
चाहें तो वे इसकी बहुतसी खटकने बाली बातों का जनता 
को कटु अनुभव न होने ढें; वे इसी विधान से देश को राज- 
नंतिक उन्नति कर सकते हैं | कछ बातें ऐसी हैं, जिनकी विधान 
में व्यवस्था नहीं है, किन्तु उनका क्रमशः रिवाज पड़ सकता है 
उदाहरण बत |गवनेर-जनरल या गवनेर का केन्द्रीय या प्रान्तोय 
व्यवस्थापक मंडल की उस पार्टी के सदस्य को अपना प्रधान 
मन्त्री बनाना जिसका उक्त मण्डल में बहुमत हो, अन्य मन्त्रियों 
का प्रधान मंत्री के परामशोनुसार चुता जाना, और मन्त्री मण्डल 
का व्यवस्थापक मंडल के सामने संयुक्त उत्तरदायित्व होना। 
सम्राट द्वारा गवनर-जनरल ओर गवनरों के नाम जारी होने 
वाले आदेश पत्रों में उन्हें इस बात की हिदायत भी रहती है 


कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिनका, विधान में व्यवस्था होने पर 
भी, सम्भव है उपयोग बहुत कम हो। उदाहरणवत्‌ गवनेर- 
जनरल या गवबनरों के विशेष अधिकार की बात है । हम समभते 
हैं कि कोई समझदार गवनेर या गवनेर-जनरल अपने विशेषाधि- 
कारों के बल पर अधिक समय तक शासन करना पसन्द न 
करेगा | वह साधारण अधिकारों से ही काम चलायेगा । और, 
संघीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों का संगठन ही ऐसा 
किया गया है कि प्रथक साथ या साम्प्रदायिक हित आदि क 
लक्ष्य में रख कर आये हुए उनके सदस्य सरकार को, उसको 
इच्छानुसार क़ानून बनवाने में सहायक हों । इस प्रकार शासकों 
को विशेषाधिकार के प्रयोग का अवसर कम आना सम्भव हे । 


विधान सम्बन्धी आदश-यह तो व्यवह्दार की बात रही; 
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अब सिद्धान्त को बात लें। प्रत्येक देश को अपना विधान स्वयं 
बनाने का अधिकार होना चाहिये, वह शअ्रपनी समस्याश्रों को 
खय॑ सुलझावे । यदि ऐसा करने में उससे कुछ भूलें होंगी तो 
इससे उसका अनुभव बढ़ेगा। दूसरा देश उस पर कोई विधान 
जबरदस्ती न लादे। यह सर्वोत्तम स्थिति है। दूसरे दर्ज की बात यह 
है, कि शासक देश के नीतिज्ञ शासित देश के नेताओं के समुचित 
सहयोग से उप्तके लिये विधान बनायें। तीसरे, और रूतसे निकृष्ठ 
दर्ज को बात यह है कि शासक देश स्वयं द्वी शासितों के लिये 
चाहे जेसा विधान बना डाले । 





वरतमान विधान के निर्माण सम्बन्धी इतिहास से यह रपष्ट 
है, कि यह विधान प्रथम श्रेणी का तो क्या, दूसरी श्रेणी का भी 
नहीं है | यद्रपि गोलमेज सभा का आयोजन अवश्य क्रिया गया, 
किन्तु उस में भारतवर्ष को राष्ट्-सभा के मत को तो क्या, नमे- 
दल के प्रतिनिधियों की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया । 
भारतव॒ष के शासन विधान की रचना के लिये भारतीयों को इंग- 
लेंड की राजधानी तक दोड़े जाने की आवश्यकता नहों होनी 
चाहिये । उसके लिये उपयुक्त स्थान देहली, या भारतवषे का कोई 
अन्य केन्द्रीय स्थान होगा, और उस में भारतीय प्रतिनिधि यदि 
सर्वेसवा न हों तो उस में कमसे कम उनका वह पद्‌ तो होना ही 
चाहिये, जो वतमान विधान के बनते समय त्रिटिश अधिकारियों 
का रहा है | यह हे, राजनेतिक आदश ! यह कब पूरा होगा 
जितनी जल्दी परा हो, उतना ही भारतवषे का, इंगलेंड का, और 
हां, संसार का वास्तविक हित साधन होगा । 


द्वितीय खण्ड 
संध शासन 
हुए फरिच्छेद 





+ ४5 
सधव |नमाण 
[ सन्‌ १६३५ ई० के विधान के अनुसार भारतवर्ष में भावी शासन 
का लक्ष्य संघ शासन की स्थापना है, जिससे ब्रिटिश भारत ओर देशी 
राज्यों का एक संघ बन कर दोनों का एक साथ शासन हो । इस खण्ड 
में संघ शासन के स्वरूप ओर इसके गुण दोष आदि का बिचार किया 
जायगा | पहले यह जान लेना चाहिये कि संघ किसे कहते हैं, उसके' 


क्या लक्षण होते हैं, ओर नवीन विधान में, भारतवर्ष में संघ निर्माण होने 
के लिये क्‍या शर्ते रखी गयी हैं । ] 


हु संघ---ज्ञब कुछ राज्य आत्म-रक्षा या आर्थिक अथवा राज- 
नतिक उन्नति के लिये अपनी सेना, मुद्रा या व्यापार आदि 
विभागों का प्रबन्ध सामुहिक रूप से करना चाहते हैं, और इस 
उद्देश्य से अपना संगठन करते हैं, तो यह कहा जाता है कि 
उन्होंने अपना संघ ( फ्रेडरेशन ) बनाया । 


संघ शासन में, संघान्तरित राज्यों की सरकारें अपने अपने 
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राज्य सम्बन्धी धम शिक्षा आदि विषयों में स्वाधीन रहती हैं । 
ऐसी शासन पद्धति आस्ट लियां, संयुक्त राज्य अमरीका, और 
जमनी आदि में प्रचलित है। यह उन देशों के लिये अधिक 
उपयुक्त होती है, जिनका विस्तार बहुत हो, जद्दां के विविध भागों 
के निवासियों की आवश्यकताओं, भाषा, रहन सहन, और रीति 
रस्म आदि में बहुत भिन्नता हो; कारण, इस शासन पद्धति के 
अनुसार विविध राज्यों को अपने आन्‍न्तरिक शासन प्रबन्ध 
में यथेष्ट स्वतन्त्रता होती है। ये अपनी आय का कुछ भाग ओर 
अपने कुछ अधिकार संघ सरकार को दते हैं, जो इन राज्यों 
के पारस्परिक झगड़े मिटाने, तथा उनको सावेदेशिक आपत्ति से 
रक्ता करने के आंतरिक्त, सावदेशिक द्ित सम्पादन करने का 
कार्य करती हैं ।# 





सध याजना के कुछ लक्षण--संगठन के इच्छुक राज्यों 
में, सवत्र या हर समय एकता के भावों में समानता नहीं होती 
कभी यह भावना बहुत प्रबल दह्ोती है, कभी कम | इस लिये 
विविध रूघों के स्वरूप में देश काल के अनुसार अन्तर होता है 
तथापि उनमें कुछ बातें प्राय: मिलती हैं, यथा ( १) निधांरित 
क्षेत्र में संघ का अधिकार सर्वोपरि और स्थायी द्ोता है | ( २ ) 


*# संघ शासन पद्धति के विपरीत, एक्रात्मफक ( यूनीटरी ”) शासन 
पद्धति वाले राज्य में प्रायः समस्त शासन कार्य केन्द्र से होता है। यदि 
ऐसे राज्य में स्थानीय सरकार हों, तो वे केन्द्रीय सरकार के सबथा अ्रधीन 
रहती है;उन्हें उसकी श्राज्ञाओं के अनुसार ही अपने अपने क्षेत्र का आन्त- 
रिक शासन प्रबन्ध करना होता है। यह शासन पद्धति उन देशों के लिये 
अधिक उपयुक्त होती है, जो छोटे हों, तथा जिनके निवासियों की 
झावश्यकताएं, भाषा, रहन-सहन ओ्रोर रीति रस्म श्रादि प्रायः समान ही 
हों । ऐसी शासन पद्धति वाले राज्य इंगलेंड, और फांस आदि हैं । 
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संघ को अपन काय के लिये जनता में आरवश्यक साधन जुटाने 
का पूर्ण अधिकार रहता है। ( ३ ) विधान में इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख रहता है कि किन किन विषयों में केन्द्रेय सरकार का 

ओर किनमें संघान्तरित राज्यों का, अधिकार होगा, तथा * शेष 
अधिकार ? किसे होंगे । ( ४ ) संघ में सम्मिलित सब राज्यों की 
जनता संघ की प्रजा बन जाती है । उन्हें कितने ही विषयों में 
संघ सरकार के कायदे क़ानून मानन पड़ते हैं। (५ ) संघीय 
न्यायालय शासन विधान सम्बन्धी समय समय पर उपस्थित 
होने वाले, प्रश्नों पर अपना निणय देता है, जो संघ, तथा संघा- 
न्तरित राज्यों की सरकारों एवं व्यवस्थापक मण्डलों को मानना 
होता है । (६) जब तक संघ को उसे निर्म्माण करने वाले राज्य न 
तोड़ दें,किसी राज्य को उससे प्रथक्‌ होने का अधिकार नहीं द्दोता। 


भारतीय संघ निम्मोण; समय और शर्तें--नवीन 
विधान में बताया गया है कि भारतवष में संघ निम्माण की 
घोषणा सम्राट द्वारा उस समय की जायगी, जब कि पारजिमैंट 
प्रस्ताव करके उससे इस काय के लिये निवेदन करेगी: ओर, जब 
इतने देशो राज्य संघ शासन को स्वीकार कर लेंगे, जितने राज्य- 
परिषद्‌ ( कोंसिल-आफ़-स्टेट ) के कम से कम ४२ सदस्य चुनने 
के अधिकारी हों, ओर जिनकी संख्या, देशी राज्यों की कुल 
जन संख्या की कम से कम आधी हो | 


विधान में मुख्य मुख्य देशी राज्यों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ तथा शेष 
की इक्ट्ठी जन संख्या दी हुई है, कुल जन संख्या ७,८६,८१,६१२ 
मानी गयी है । इस प्रकार जब संघ में ३ करोड़ ६५ लाख के 
लगभग जन संख्या वाले राज्य सम्मिलित द्वोना स्वीकार कर लेंगे 
तब संघ का निर्माण द्ोगा । परन्तु यद्यपि हैदराबाद, मैसूर आदि 
सात आठ बड़े बड़े राज्यों के मिलने से भी जन संख्या बाली शते 
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पूरी हो सकती है, पर इससे संघ निर्माण नहीं होगा; संघान्तरित 
होने वाले राज्य इतने होने चाहिये कि उनके नरेशों को राज्य 
परिषद में कुल मिलाकर ४२ सदस्य चुनने का अधिकार हो | 
किस किस राज्य से अथवा राज्य-समूह से राज्य परिषद में 
कितने और किस प्रकार सदस्य भेजे जांयगे, यह आगे ' संघीय 
व्यवस्थापक मण्डल ” के संगठन में बताया जायगा । उपयक्त 
दोनों शर्तें पूरी होने के अतिरिक्त, संघ निर्माण होने के लिये यह 
भी आवश्यक है पालिमेंट इस सम्बन्ध में सम्राट से निवेदन करे। 
सम्भवतः यह व्यवस्था इस लिये की गयी है कि पार्लिमेंट पहले 
यह देखले कि देशी राज्यों का संघ के प्रति क्‍या रुख है, और 
भारतवर्ष की राजनेतिक तथा आर्थिक स्थिति ऐसी है या नहीं कि 
संघ सफलता-पूबंक काय कर सके | 


देशी राज्यों का शर्तनामा--किसी देशी राज्य का, 
संघ में सम्मिलित होता उस समय सममभा जायगा, जब सम्राट 
उस राज्य के नरेश द्वारा किया हुआ शतनामा (इन्स्टरूमेंट-आफ़ 
एक्सेशन ) स्वीकार कर लेगा । शतनामे में नरेश अपनी ओर 
से, तथा अपने वारिसों ओर उत्तराधिकारियों की ओर से यह 
सूचित करेगा कि वह संघ में सम्मिलित होना स्वीकार करता है 
ओर, उसके राज्य के अन्दर सख्तास खास बातों की व्यवस्था वह 
स्वयं न करके सम्राट्‌ , गबनर-जनरल, संघीय व्यवस्थापक मंडल 
संघ न्यायालय ओर संघीय रेलवे अथारिटी करे । नरेश इस 
शतनामे से अपने ऊपर यह उत्तरदायित्व भी लेगा कि शासन 
विधान की, शतनामे सम्बन्धी बातों का उसके राज्य में ठीक 
तरह पालन किया जायगा | 


आवश्यकता होने पर, निधारित नियमों से, कोई नरेश 
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पूरक पत्र द्वारा उपयक्त शतेनामे में परिवतन करके, सम्रादे या 
किसी संघीय संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बढा 
सकता है | संघ-निम्माश के बाद, किसी नरेश के संघ में सम्मिलित 
होने का आवेदन पत्र सम्राट को गवनर-जनरल द्वारा भेजा 
जायगा, ओर संघ का निम्मोण होने से बीस वर्ष व्यतीत हो जाने 
के बाद गवनर-जनरल सम्राट को उपयक्त आवेदन पत्र उस 
समय तक नहीं भेजेगा, जब्र तक कि संघीय व्यवस्थापक मंडल 
की दोनों सभाएँ उससे यह निवेदन न करें कि उपयक्त राज्य को 
संघ में सम्मिलित किया जाय । 


जब सम्राट किसी राज्य का संघ में सम्मिलित होने का 
शतंनामा स्वीकार कर लेगा तो उसकी प्रतिलिपि पालिंमेंट में रखी 
जायगी, और सब न्यायालयों में वह शतेनामा तथा उसकी 
सम्राट द्वारा स्वीकृति अदालती तौर पर मान्य होगी । 


अर 


दूसरए फरिच्छेद 
सम्राट तथा भारत मन्त्र 


संध निर्माण सम्बन्धी आवश्यक बात॑ बतलायी जा चुकने 
पर, अब हम उन परिवतनों का विचार करेंगे, जो संघ निमाणश 
होने पर, भारतीय शासन पद्धति में होंगे। पहले सम्राट्‌ तथा 
भारत-मन्त्री का विषय लेते हैं । 


२०६ भारतीय शासन 
सम्राटू--नवीन विधान के अनुसार, सम्राट के भारतीय 
शासन सम्बन्धी सब अधिकार नये सिरे से उसे, तथा उसके 
अधीन या उसके प्रतिनिधि व्यक्तियों या संस्थाओं को दिये गये हैं 
इनमें से भारत मंत्री और सम्राट-प्रतिनिधि ( गबनर-जनरल तथा 
वायसराय के विषय में यहां लिखा जायगा । 


शक कक 


(भारत मेत्री--भारत मंत्री के बतमान अधिकारों और 
काय पद्धति के सम्त्रन्ध में, इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में लिखा 
जाचुका हैं । नवीन विधान के अनुसार जिन विषयों में गवबनर- 
जनरल को अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निय के अनुधार काय 
करना होगा ( ये विषय आगे बताये जांयगे। ), उनमें वह भारत 
मंत्री के नियंत्रण मे होगा और उसके द्वारा समय समय पर दी 
हुई आज्ञाओं का पालन करेगा। पहले ( प्रष्ट ५३-७ में कद्दा ) 
गया है कि जिन विषयों में प्रान्तों के गवनरों को अपनी मर्जी या 
हयक्ति-गत निणेय के अनुसार काय करना होता है, उन में वे 
गवनर-जनरल के नियंत्रण में हैं, और उसकी अआज्ञाओं का पालन 
करते हैं, परन्तु गवनर-जनरल का यह नियंत्रण अपनी मर्जी से 
होता हे, अतः इस पर भी भारत मंत्री का नियंत्रण है। इसका अथे 
यह है कि प्रान्तीय शासन सम्बन्धी इस काय पर भी भारत मंत्रों 
का ही नियंत्रण है, हां, बह गवनर-जनरल के द्वारा है। इस प्रकार 
गवनर-जनरल ओर गवनरों को अपने विशेषाधिकारों से जो 
स्वतंत्रता प्राप्त होगी वह संघीय ओर प्रांतीय व्यवस्थापक मंडलों से 
तथा भारतीय मंत्रियों से ही होगी; अन्यथा वह भारत मंत्री के तो 
अधीन होंगे ही, जो पार्लियामेंट और ब्रिटिश मंत्री मंडल का सदस्य 
होने के कारण उनके प्रति उत्तरदायी होगा । भारत मंत्री गबनेर- 
लनरल ओर गवनरों के नाम जारी किये ज्ञाने वाले आदेश पत्रों 
( इन्स्ट्रूमेंट्स-आफ़-इन्स्ट्रक्टशन्स ? ) का. मसविदा पार्लिमैंट 
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के साधने उपस्थित करेगा, और पर्जिमेंट की दोनों सभाएं सम्राद्‌ 
से उन आरेश पत्रों को ज्ञारी करने का आवेदन करेंगी। (गत्नेर- 
जनरल या गवनर के, आदेश पत्र के विरुद्ध किये हुए काय के 
श्रोचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा )। 


संघ निम्माण होने के बाद, भारत मन्त्री की सभा अथांव्‌ 
इण्डिया कोसिल तोड़ दी जायगी; हां, उसके कुछ परामशद्ाता 
रहा करेंगे । भारत मन्त्रो ओर उसकी कोंसिल के नाम से लन्द्न 
के बेंक-आफ़ इंगलेंड में जो खाता है, वह पीछे भारत मन्त्री के 
नाम से रहेगा। भारत मन्त्री का वेतन, उसके विभाग का ख़चे 
कर्मचारियों का वेतन ओर भत्ता ब्रिटिश सरकार के कोष से 
दिया जायगा, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश मन्त्रियों 
सम्बन्धी ख़चे दिया जाता है। भारत मन्त्री ओर गवनेर-जनरल 
के पारस्परिक सममोते के अनुसार भारत मन्त्री का विभाग, जो 
कार्य भारतीय संघ सम्बन्धी करेगा, उसके उपलक्तय में संघ की 
ओर से निर्धारित रक्तम ब्रिटिश कोष में दी जाया करेगी। अभी 
तक जो मुक्तदम भारत मन्त्रों के नाम या उसकी तरफ़ से चलते 
थे, वे संघ स्थापना के बाद संघ सरकार या प्रान्तीय सरकार की 
ओर से या उनके विरुद्ध चलाये जाया करेंगे । 


उसके परापशेदाता--अ्रपने,परामशंद्ाताओं की नियुक्ति, 
भारती मन्त्री स्त्रयं करेगा । उनकी संख्या तान से कम, और छ: 
से अधिक न होगी। उनका काय भारत मन्त्री को आवश्यक- 
तानुसार परगंमशे देना होगा। कम से कम आधे परामशद्दाता 
वे व्यक्ति होंगे जो भारतवर्ष में, भारत सरकार की नौकरी कम 
से कम दस वर्ष तक कर चुके हों, और जिन्हें इस पद पर नियुक्त 
होने के समय वह नौकरी छोड़े दो वष से अधिक न हुए हों। 
प्रत्येक परामशदाता पांच व के लिये नियुक्त द्वोगा, और उप्तकी 
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पुनः नियुक्ति न होगी । कोई परामश॑दाता पालिमेंट की किसी सभा 
में बठने या उसमें मत देने का अधिकारी नहीं होगा । प्रत्येक 
परामशंदाता का वर्षिक वेतन १३५० पोंड होगा, भारतीय सदस्यों 
को ६०० पोंड वार्षिक भत्ता ओर मिलेगा । यह वेतन तथा भत्ता 
त्रिटिश कोष से दिया जायगा। साधारणतया यह भारतमंत्री 
की इच्छा पर निभर होगा कि वह अपने परामशदाताओं से 
किसी विषय पर परामश ले या न ले, एवं उनसे सामुदहिक रूप 
से परामश ले या उनमें से एक या अधिक से ले, तथा वह उनके 
परामश के अनुसार काय करे या न करे। 


हाई कमिश्चर--हाई कमिश्नर के विषय में पहले ( प्रष्ठ २४ 
में ) लिखा जा चुका है। यह पदाधिकारी संघ निम्मांण के बाद 
भी रहेगा । उस समय यह संघ के सम्बन्ध में भी आवश्वक काये 
सम्पादन करेगा । गवनंर-जनरल की स्वीकृति से वह किसी प्रांत, 
संघान्तरित राज्य या वमोी की ओर से भी उक्त प्रकार के काय 
कर सकेगा । इसकी, तथा इसके विभाग के पदाधिकारियों की 
नियुक्ति, छुट्टो और पेन्शन आदि के नियम भारत मंत्री द्वारा 
बनाये जाया करेंगे । 


सम्राट्-प्रतिनिधि--संध निर्माण दोने के बाद, यहां ब्रिटिश 
भारत के शासन सम्बन्धी विषयों में सम्राट्‌ का प्रतिनिधि गवनेर- 
जनरल होगा, उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाया करेगी। 
देशी राज्यों के शासन प्रबन्ध सम्बन्धी विषयों में सम्राट का 
प्रतिनिधि वाइसराय होगा, उसकी नियुक्ति भी सम्राट द्वारा ही 
हुआ करेगी । इस प्रकार उक्त दो पदों पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यक्ति रह 
कते हैं, परन्तु विधान में यह व्यवस्था की हुई है कि सम्राट्‌ को 
दोनों पद पर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति का भी अधिकार है । 


सम्राट तथा भारत मन्त्री २८६ 
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सम्भव है कि साधारणतया उक्त दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति 
रहे, परन्तु विधान की यह प्रथक्‌ व्यवस्था भारतवर्ष के एकीकरण 
में एक नवीन और स्थायो बाधा है । 


देशी नरेशों के सम्राट से सीधे सम्बन्ध को बात॑-- 
पहले देशी राज्य” शीषक परिच्छेद में यह कहा जाचुका है कि 
देशी नरेश पूव संधियों के आधार पर ब्रिटिश सम्राद से सीचा 
सम्बन्ध रखने के लिये परम उत्सुक हैं। वे गवनर-जनरल से इसी 
लिये सम्बन्ध नहीं रखना चाहते कि वह संघ सरकार का प्रमख 
पदाधिकारी होगा । बे तो वायसराय से--सम्राट के प्रथक प्रति 
398 सम्बन्धित रहना चाहते हैं । परन्तु इसमें कुछ तत्व 
नहीं हे । 


[ वःस्तविक संधियां इस्ट इण्डिया कम्पनी से हुईं थीं, जिसे उस समय 
भारतवर्ष में शासन अधिकार था। बादशाह के दिये हुए जिन अधिकारों 
को पहले कम्पनी काम में लाती थी, उन्हें सन्‌ १८८ ईं० से भारत 
सरकार ओर भारत मंत्री काम में लाते हैं। नरेशों पर जेसा अधिकार 
कम्पनी के नियत किये हुए गवर्नर रखते थे, वेसा ही अब भारत सरकार 
ओर उसके प्रतिनिधि रखते हैं । खिराज की रकम भारत सरकार के बजट 
में शामिल होती है । नरेशों को गद्दी पर बेठाना, या गद्दी से उतारना, 
जांच कमीशन नियत करना, विविध संधियों का पालन करना या उनका 
अथे लगाना सब काम भारत सरकार, भारत मंत्री के निरीक्षण में, करती 
है । यह कल्पनातीत है कि कोई नरेश भारत सरकार की उपेक्षा करके, 
सीधा सम्राट या पालिंमैंट से पत्र व्यवहार आ्रादि करे, यद्यपि भारत सरकार 
प्रथा ओर रिवाजों के आधार पर देशी राज्यों के कितने ही ऐसे अधिकार 
ले लेती है, जो उसे संधि-पत्रों से प्राप्त नहीं होते । 


फिर, प्रचलित राज्य व्यवस्था के अनुसार, सम्राट व्यक्तितत रूप में 


नल 
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कुछ नहीं है। वह नाम-मात्र का बादशाह है। शासन कार्यों के प्रसंग में 
उसका अर्थ है, पालिमैंट-युक्त बादशाह । वह व्यवहार में पालिंमैंट के 
अधीन है। श्रतः नरेशों के, उसके अधीन होने का अर्थ है, पालिमेंट के 
अधीन होना। औ्रोर, क्‍यों कि भारतवर्ष के शासन के लिये, पालिंमैंट 
की नियुक्त सत्ता का प्रधान अंग भारत सरकार है, इस लिये पार्लिमिंट 
के अधीन होना, अ्रप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के ही अधीन होना है । ] 


देशी राज्यों के सम्राट से सीधा सम्बन्ध रखने से उनका 
ओर ब्रिटिश भारत का विरोध बढ़ता है। अतः विधान में उसकी 
व्यवस्था भले ही हो, भारतीय एकता और स्वाधीनता का कोई 
प्रेमी उसका समथन नहीं कर सकता । 





6१९ € ५ ०२ 
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संध सरकार 


संघ का निर्माण होजाने पर, भारतवर्ष की केन्द्रीय सरकार 
का नाम संघ सरकार होगा और उसका सबसे महत्व-पूर्ण अक्ः 
गैगा है अली अतः अब पहले उसके विषय में विचार 
करते है । 


गवनर-जनरल और सघ-- संघ का प्रबन्धाधिकार सम्राट 
की ओर से गवनर-जनरल को होगा । उसका वार्षिक वेतन 


हा 
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की 


२,५०,८०० रु० होगा। इसके अ्रतिरिक्त, उसे भत्ता आदि भी 
काफ़ी मिलेगा । शासन विधान में इस विषय के नियम निधौरित 
हैं, और इस बात की समुचित व्यवस्था कीगयी है कि वह अपने 
पद का काय सुविधा और मान मयादा पर्वेक सम्पादन करसके । 








संघ के प्रबन्धाधिकार में निम्न लिखित बातें भी सम्मिलित 
हैं :-- (--वे विषय जिनके सम्बन्ध संघीय व्यवस्थापक मण्डल 
नियम बना सकता है । २-सम्राट की ओर से त्रिटिश भारतवष 
में जल सेना, स्थल सेना, या हवाई सेना संगठित करना, ओर 
सम्राट की भारतीय सेना का प्रबन्ध करना | ३-जंगली जातियों 
सम्बन्धी जो अधिकार या सखवत्व आदि सम्राट को प्राप्त हें, उनका 
उपयोग करना | 


संघ सरकार को, संघ में सम्मिलित प्रत्येक देशी राज्य के 
उन विषयों के प्रबन्ध करने का अधिकार होगा, जिनके 
सम्बन्ध में, उक्त राज्य के शतेनामे के अनुसार, संघोय व्यवस्था- 
पक मंडल को क्रानून बनाने का अधिकार होगा। ( उक्त राज्य 
झपने अन्य विषयों का प्रबन्ध स्वयं करेंगे। ) 


मेत्रा मण्डल---संघ निर्माण होने के बाद, भारतबष के 
शासन से सम्बन्धित सारा काम कोंसिल-युक्त गवनर-जनरल के 
नाम से न होकर गवनर-जनरल के नाम से हुआ करेगा। गवनर- 
जनरल का एक मन्त्री मरडल (कोंसिल-आफ़-मिनिस्टस ) होगा। 
यह मण्डल उसे, उसके विशेषाधिकार के विषयों को छोड़ कर, 
अन्य विषयों में सहायता या परामश देगा। इसमें अधिक से 
अधिक दस मनत्री हुआ करेंगे। गवनेर-जनरल अ्रपनी मर्जी 
से इसका सभापति होगा। किसी विषय में गवनेर-जनरल 
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अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निणय के अनुसार काय कर सकता 
है, या नहीं, इसके सम्बन्ध में गबनर-जनरल खय॑ जो फ़ेप्तला 
कररे, वही अन्तिम माना जायगा। गवनर-जनरल के किये हुए 
किसी काय के ओचित्य का प्रश्न इस आधार पर नहीं उठाया 
जायगा कि उस्ते यह काय अपनी मर्जी से करना चाहिये था या 
नहीं, या उसे इसमें अपने व्यक्तिगत निणुय का उपयोग करना 


चाहिये था या नहीं । 


गवनर-जनरल के मन्त्री उसी के द्वारा चुने जांयगे, और जब 
तक्र वह चाहेगा तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे । अगर कोई 
मनत्री लगातार छः मास के लिये संघीय व्यवस्थापक मण्डल की 
किसी सभा का सदस्य न हो तो वह इस समय के पूरा होने पर 
मन्त्री न रह सकेगा । मन्त्रियों का वेतन संघीय व्यवस्थापक 
मण्डल समय समय पर क़ानून बनाकर निर्धारित करेगा, और 
ज़ब तक उक्त मंडल निधोरित न करे, गवनेर-जनरल उसका 
निश्चय करेगा। किसी मनत्री का वेतन उसके कायकाल में 


३ला न जायगा। 





यह प्रश्न किसा न्यायालय में नहीं पूछा जा सकेगा कि 
मन्त्रियों ने गवनर-जनरल को कुछ परामश दिया या नहीं, और 
दिया तो क्या दिया । 


[ वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भारतवर्ष के सिविल तथा सेनिक 
प्रबन्ध के निरीक्षण ,संचालन ओर नियंत्रण का अधिकार कोन्सिल-युक्त 
रावनर-जनरल ( भारत सरकार ) को है, ( देखो एष्ठ ३२ )। परन्तु संघ 
शासन में यह अधिकार केवल गवनेर-जनरल को होगा ! 'कोन्सिल-युक्त' 
शब्द हटाने से महत्वपूर्ण अन्तर होगया है। गवनर-जनरल की कीन्सिल 
के कई सदस्य भारतीय होते हैं, उनके सामने अनेक रहस्य-पूर्ण बातें 
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झ्राती हैं। उन पर उनकी सलाह ली जाती हे । भविष्य के लिये यह 
मंजट हटा कर 'सुधार' किया गया है। यद्यपि संघ शासन में मंत्री 
रहेंगे, परन्तु उन्हें उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया है। मंत्री गंडल गवर्नर- 
जनरल का मुखापेक्षी रहेगा । ] 


सुरक्षित विषय--( १) देश रक्षा अर्थात्‌ सेना, (२) धम, 

(३ ) पर-राष्ट्र ( भारतीय संध और सम्राट के अन्य राज्यों के 
पारस्परिक सम्बन्ध को जोड़कर ) तथा ( ४ ) जंगली जातियों के 
विषय के प्रबन्ध में गवनर-जनरल अपनी मर्जी के अनुसार काय 
रेगा । इन चार विषयों को उसके सुरक्षित विषय कह सकते हैं | 
इनमें मन्त्रियों का परामश नहीं लिया जायगा | इनके सम्बन्ध में 
सहायता देने के लिये गवनर-जनरल अधिक से अधिक तीन 
मलाहकार ( कोंसिलर ) नियत कर सकता है। इन सलाहकारों 
की वेतन, और नोकरी की शर्तें सपरिषद सम्राट निर्धारित करेगा। 


[ (१) सेनिक विभाग केन्द्रीय सरकार के विभागों में मुख्य है; (देखो, 
पृष्ठ १४७३ )। इसके प्रबन्ध के लिये सम्राट्‌ एक जंगी लाट ( कमांडरन 
चीफ़ ) नियुक्त करेगा, ओर भारत-मंत्री अपने परामशंदाताओं की सह- 
मति से विविध नियम बनायेगा। इसे भारतीय मंत्री के सुपुद नहीं किया 
गया । ( २) धार्मिक विभाग द्वारा बड़े बड़े ईसाई पादरियों को सहा- 
यता दी जाती है। जब कि भारतवर्ष में अ्रनेझ धर्म प्रचलित हैं, एक 
विशेष धर्म सम्बन्धी विभाग का कुछ ओदित्य प्रतीत नहीं होता । (३ ) 
वेदेशिक विभाग गवनेर-ज़नरल के अधीन होने से वही विदेशों से 
व्यापारिक संधियां आदि करेगा, इन संधियों में वह तो इंगलेंड के हितों 
की रक्षा करेगा ही, भारतवर्ष के हितों का यथेष्ट ध्यान रखा जाय श्रोर 
दक्षिण अफौका आदि देशों में भारतीयों के साथ जो दुष्येवहार होता है, 
उसका विरोध किया जाय, इस सन्बन्ध में भारतीय मंत्री मंडल कुछ न 
कर सकेगा । ( ४ ) जंगली जातियों के सम्बन्ध में प्रायः वही वक्तव्य है 
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ज्ञो अंशतः प्रथक क्षेत्रों के सम्बन्ध में कहा गया है (देखो एष्ठ ७४-५२) । ] 


गवनर-जनरल का विशेष उत्तरदायित्व-- गवर्नर- 
जनरल निम्न लिखित विषयों के लिये विशेष रूप से उत्तरदायी 
होगा। यह उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के प्रति होगा, ( भारतीय 
जनता के प्रति नहीं )--ज्ब कभी उसे अपने इस उत्तरदायित्व 
पर आघात पहुंचता हुआ प्रतीत द्वोगा, तो वह (मंत्रियों की 
सलाह के विरुद्ध भी ), अपने व्यक्तिगत निणेय के अनुसार काय 
कर सकेगा । 


१--भारतवष या इसके किसी भाग के शान्ति भज्ञ का निवा- 
रण । शान्ति बनायी रखने के लिये गवनर-जनरल को जो जो 
उपाय उचित प्रतीत होंगे, उन्हें वह काम में लासकेगा । 


[ गवनेर के इस विषय सम्बन्धी विशेषाधिकार के प्रसंग में जो बारें 
कही गयी हैं, वे यहां भी विचारणीय हैं, ( देखो, प्रष्ठ ७२ ) ] 


२--संघ सरकार की आर्थिक स्थिता ओर साख को सुर- 
क्षित रखना । गवनर-जन रल को, इस उत्तरदायित्व से सम्बन्धित 
काय करने में सहायता देने के लिये एक आथिक परामशेंदाता 
(' फ़ाइनेन्शल ऐडवाइजर ? ) होगा । वह संघ सरकार को 
भी आवश्यकतानुसार आर्थिक विषयों में परामश देगा । वह जब 
तक गवनंर-जनरल चाहेगा, अपने पद्‌ पर बना रहेगा। उसकी 
वेतन, भत्ता, उसके विभाग के पदाधिकारियों की संख्या, तथा उन 
की नौकरी की शर्तें गवनर-जनरल निर्धारित करेगा। इन विषयों 
तथा आर्थिक परामशदाता की नियुक्ति ओर बर्त्नास्तगी का अधि 
कार गवनर-जनरल को रहेगा, ओर वह इन अधिकारों का उप- 
योग अपनी मर्ज़ी से करेगा। अगर वह आर्थिक परामशंदाता 
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क्‍ को नियुक्त कर ने का निश्चय करे, तो बह प्रथम बार की बात को 
छोड़कर, इस पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को चुनने 
से पूव, अपने मंत्रियों का परामश लेगा | 


[ इससे स्पष्ट है कि आर्थिक विषयों में गवर्नर-जनरल को अ्परिमित 
अधिकार हैं। मंत्रियों में से किसी को श्र्थ विभाग सेपने की व्यवस्था 
विधान में नहीं की गयो है। यदि गवर्नर-जनरल श्रपनी इच्छानुसार 
किप्ती मंत्री उस विभाग का कार्य सोपे भी तो ग्राथिक परांमशंदाता 
सम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था रहने से उस मंत्री के अधिकार नहीं के बराबर 
रह जायगे | 


३--ऐसे काय को ( वह शासन सम्बन्धी हो, या व्यवस्था 
सम्बन्धो ) रोकना, जिससे इड्जडलेंड या बमां से भारत में आने 
वाले माल के सम्बन्ध में भेद-नीति का व्यवद्दार हो । 


[ बर्मा को उसको, तथा भारत की इच्छा के विरुद्ध भारत से एथक्‌ 
कर दिया गया है। श्रब सम्भवतः वहां अ्रगरेज व्यापारियों का कारोबार 
निर्वांध चमकेगा । उसकी, तथा इंगलेंड के व्यापार की सुरक्षा के लिये, 
गवर्नर-जनरल को विशेष उत्तरदायित्व देकर भारतीय मंत्रियों को यहां के 
व्यापार की दशा सुधारने और भारतीय व्यापारियों के हितों की यथेष्ट 
रक्षा करने में अ्रस्मर्थ कर दिया गया है। ] 


४---अल्प-संख्यकों के उचित हितों की रक्षा | # 


४--वते मान तथा भूत पूते सरकारी कमचारियों ओर उनके 
आश्रितों के, नवीन विधान-अन्तगंत अधिकारों और उचित हितों 
की रक्षा ।# 


६--संघीय क़ानूनों के सम्बन्ध में, इस बात की व्यवस्था 


4£ अगले पृष्ट के नीचे नोट देखिये । 
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करना कि व्यापारिक ओर जातिगत विषयों के भेद भाव या 
पक्षपात मूलक क़ानून न बनें | # 


७--देशी राज्यों के अधिकारों, तथा उनके नरेशों के अधि- 
कारों और मान मर्यादा की रक्षा । # 


८--इस बात का प्रबन्ध करना कि जो काय गवनर-जनरल 
को अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निणेय के अनुसार करने हैं, उनके 
सम्प|[दन में किसी अ्रन्य विषय सम्बन्धी कारंवाई से कुछ बाधा 
उपस्थित न हो ।# 


कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-निर्माण--संघ शासन 
में गवनेर-जनरल को इस विषय के वैसे ही अधिकार हैं, जेसे 
प्रान्तीय शासन में गवनंरों को ( देखो, प्र्ठ &६--८० )। 


एडवोकेट जनरल-- गवने र-जनरल संघ के लिये एक ऐसे 
व्यक्ति को ऐडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्ति किया करेगा, 
जिसमें संघोय न्यायालय के जज होने को योग्यता हो । यह संघ 
सरकार को आवश्यक क्वानूनी विषयों पर परामश देगा, और 
त्रिटिश भारत के समस्त न्यायालयों में, एवं जब कोई विषय संघ 
के हित का हो, तो रूघ में सम्मिलित देशी राज्यों की सब अदालतों 
में १२वी कर सकेगा। यह पदाधिकारी उस समय तक अपने पद 
पर आरूढ़ रहेगा, जब तक कि गवनर-जनरल चाहे, और इ 
उतना वेतनादि मिलेगा जितना गवनेर-जनरल निश्चय करे। 
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*#£ गवनेर के इन विषयों के विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में पहले कहा 
जा चुका है, वह यहां भी विचारणीय है, ( देखो, एष्ठ ७३-७७ ) । 





किक के ४ 5 
काया फारचछद 
सधाय व्यवस्थापक्‌ मण्डल 
(१) 
संगठन 

संघीय व्यवस्थापक मंडल, दो सभाएं--संघ निर्माण 
होने पर भारतवप के केन्द्रीय क्रानून बनाने वाली संस्था का नाम 
संघीय व्यवस्थापक मण्डल ( फीडरल लेजिस्लेचर ) होगा। उसमें 
सम्राट-प्रतिनिधि (गवनेर-जनरल ) के अतिरिक्त दो सभाएं होगी 
राज्य परिषद ( कोंसिल-आफ़-स्टेट ), ओर संघीय व्यवस्थापक 
सभा ( फ़ीडरल ऐसेम्बली )। 

सदस्यों की योग्यता आदि: विशेषाधिकार तथा वेतन- 
इन सभाओं में सदस्यता की योग्यता, अयोग्यता ओर अयोग्य 
व्यक्तियों के बेठने और मत देने के सम्बन्ध में तथा उनके विशेषा- 
धिकार और वेतन के सम्बन्ध में बही नियम हैं, जो प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में पहले बताये जा चुके 
हैं; ( देखो, एष्ठ ८५५--८ ) । 

राज्य परिषद का सगठन--राज्य परिषद्‌ में अधिक से 
अधिक २६० सदस्य होंगे:--१४६ ब्रिटिश भारत के, ओर अधिक 
अधिक १०४ देशी राज्यों के । यह एक स्थायी संस्था होगी, इसके 
एक-तिद्दाई सदस्य प्रति तीसरे यर्ष चुने जाया करेंगे । ब्रिटिश 
भारत के सदस्यों में से १५० जनता द्वारा निवाँचित ( और ६ 
नामज़द ) होंगे। इनका व्योरा आगे नक्शे में दिया गया है। 
निवाचन प्रत्यक्ष रीति से होगा परन्तु निम्न लिखित दशाओं में 
निर्वाचन न होगा, अथवा अप्रत्यक्ष रीति का व्यवहार होगा :-- 
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( १) ब्रिटिश बिलोचिस्तान की ओर से होने वाला सदस्य वहां की 
सरकार द्वारा द्वी नामजद किया जायगा । 


( २) जिस प्रान्त में हरिजन सदस्य लिये जाने की व्यवस्था है, 
उसके सदस्य उस प्रान्त की व्ययवस्थापक सभा या सभाओं के हरिजन 
सदस्यों द्वारा चुने जांयगे । 


(३ ) जिस प्रांत में सत्री-सदस्य लिये जाने की व्यबस्था है, उसके 
ख्री-सदस्य उस प्रांत की व्यवस्थापक सभा या सभाओ्रों के सदस्यों 
( पुरुषों एवं स्त्रियों ) द्वारा चुने जांयगे । 


( ४ ) ऐंग्लो इन्डयन, योरपियन और भारतीय ईसाई सदस्य इन्हीं 
जातियों के उन व्यक्तियों द्वारा चुने जांयगे जो गवरनरों के प्रान्तों की 
व्यवस्थापक सभा ओर व्यवस्थापक परिषद्‌ के सदस्य होंगे। 


(& ) जब योरपियन निर्वाचक संघ से एक से श्रधिक प्रतिनिधि 
लिया जाने वाला होगा तो एक ही प्रान्त में रहने वाले व्यक्तियों में से दो 
व्यक्ति नहीं लिये जांयगे | 


राज्य परिषद के प्रथम संगठन के समय तो उसके प्रान्तों 
तथा जातियों की ओर से लिये जाने वाले सब ही सदस्यों का 
चुनाव होगा, परन्तु इस लिये कि एक-तिहाई सदस्य तीन तीन 
वष में अवकाश ग्रहण करते जांय, उपयक्त सब सदस्यों में से एक 
तिहाई तीन वष के लिये, एक तिहाई छः वर्ष के लिये, ओर शेष 
केवल एक-तिहाई नौ बष के लिये चुने जांयगे । इसके सम्बन्ध 
में निधोरित व्यवस्था की गयी है, जो आगे नक्शे में सूचित 
की जाती है । उसके पश्चात्‌ तीन तीन वष में जा स्थान खाली 
होंगे, उनकी पूर्ति के लिये सदस्यों का चुनाव नो नो वर्ष के लिये 
हीगा। 
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राज्य परिषद में छः सदस्य गवनर-जनरल द्वारा नामज्ञद 
रहेंगे। इसके प्रथम संगठन के समय उक्त सदस्यों में से दो 
तीन बष के लिये, दो छः वष के लिये, और शेष दो नो वर्ष के 
लिये चुने जांयगे । 


उपयक्त संगठन की आलोचना में वे बातें विचारणीय हैं 
जो प्रान्तीय वयवस्थापक परिषद के प्रसंग में ( प्रष्ट ६६-१०० ) में 
दी गयी हैं | राज्य परिषद के. देशी गाज्यों की ओर से लिये जाने 
वाले सदस्यों का हिसाब आगे संघोय व्यवस्थापक सभा के वक्त 
सदस्यों के साथ लिखा जायगा | 


सधाय व्यवस्थापक सभा--इस सभा में अधिक से 
अधिक ३७४ सदस्य होंगे, जिनमें २५० ब्रिटिश भारत के, और 
अधिक से अधिक १२४ देशी राज्यों के होंगे। ब्रिटिश भारत के 
सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, अर्थात सीधे जनता द्वारा न 
होगा* वरन्‌ प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं (ऐसेम्बल्ली ) के 
सदस्यों द्वारा प्रति पांचवें बषं होगा। देशी राज्यों के सदस्यों के 
बारे में पीछे लिखा जायगा ब्रिटिश भारत के सदस्यों का हिसाब 
आगे नक्शे में दिया गया है । 


नक्शे के सम्बन्ध में ये बातें उल्लेखनीय है :-- 


जो जगह साधारण निर्वांचक संघों से चुने जाने वाले सदस्यों की सूचित 
को गयी हैं, उनमें से, कुछ प्रांतों में हरिजनों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित 
हैं। इनका ध्योरा इस प्रकार है। मद्रास ४, बस्बई २, बंगाल ३, संयुक्त 
प्रान्त ३, पंजाब १, बिहार २, भध्यप्रान्त-बरार २, श्रासाम १, उड़ीसा १॥ 


की 
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॥# इस समय भारतोय व्यवस्थापक सभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। 
नवीन विधान का यह परिवर्तन चिन्तनीय है । 
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इन के चनाव के वास्ते यह व्यवस्था होगी :--गवर्नरों के प्रान्तों में, 
व्यवस्थापक सभाओं के पिछले चुनाव के समय इन जातियों के सदस्यों 
के प्रारम्भिक चुनाव में जो व्यक्ति सफल उसम्मेदवार थे, उनके समूह को 
संघीय व्यवस्थापक सभा की एक एक हरिजन जगह के लिये चार चार 
उम्मेद्वार चुनने का अधिकार होगा। जो व्यक्ति उम्मेदवार नहीं चुना 
जायगा, वह सदस्य चुना जाने योग्य न होगा। उपयुक्त चार चार उस्मेद- 
वारों में से एक एक सदस्य का चुनाव, प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के 
सदस्य करेंगे । 





गवनेरों के प्रान्तों में जो जगह साधारण, सिक्‍क्ख या मुसलिम सदस्यों 
के लिये हैं, उनके वास्ते चुनाव, उन प्रान्तों की व्यवस्थापक सभा के 
साधारण, सिक्‍ख ओर मुसलिम सदस्य किया करेंगे । इसमें एकाकी 
हस्तान्तरित मताधिकार द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त कास 
में लाया जायगा ( देखो प्रष्ट &०७-८ )। इसमें शर्त यह है कि पश्चिमोत्तर 
सोमा ग्रान्त की व्यवस्थापक सभा में सिक्‍खों के लिये, तथा श्रन्य किसी 
प्रान्त में पिछड़ी हुईं जाति के लिये जो जगह सुरक्षित हैं, वे इस प्रसन्न 
साधारण जगह समझी जांयगी । 


संघीय व्यवस्थापक सभा की खी-सदस्याओं के चुनाव के लिये, 
गवरनरों के प्रान्तों को व्यवस्थापक सभाओं की खत्री-सदस्याएं मत देंगी, 
नो छियों में से कम से कम दो मुसलमान ओर एक भारतीय ईसाई होगी। 


किसी गवनेर के प्रान्त की श्रोर से चुने जाने वाले ऐं-लो-इण्डियन, 
ओोर भारतीय ईसाई सदस्यों का चनाव उस प्रान्त की व्यवस्थापक सभा 
के क्रमशः इष्हीं जातियों के सदस्य करेंगे। मद्रास प्रान्त से लिये जाने 
वाले भारतीय ईसाई सदस्यों के चुनाव में एकाकी हर्तान्तरित मत द्वारा 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व का धिद्धान्त काम में लाया जायगा; ( देखो 
पृष्ठ ६७-८ ) । 
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व्यापार, उद्योग, जुमींदार ओर मजदूर सदस्यों का चुनाव इस प्रकार 
होगा :--किसो प्रान्त की श्रोर से व्यापार श्रोर उद्योग का प्रतिनिधित्व 
करने वाला व्यक्ति चेम्बर-आफ़-कामसे ओर इस प्रकार की अन्य संस्थाओं 
द्वारा, और जमींदारों का प्रतिनिधित्व करले वाला व्यक्ति जमींदारों के 
निर्वाचक संघ द्वारा, निर्धारित रीति से चुना जायगा । तीन ग़ेर-प्रान्तीय 
व्यापार सदस्यों में से एक एक को ऐसोसियेटेड चेम्बर-आफ़-कामर्स , 
शोर उत्तर भारत को व्यापारिक संस्थाएं चुनेंगी । ग़ैर-प्रान्तीय मजदूर 
सदस्य का चुनाव, मजदूरों को संस्था द्वारा निर्धारित रीति से किया 
जायगा । 


मारतीय शासन 
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चीफ़ कमिरनरों के पान्तों से लिये जाने वाले साधारण ओर मुसलिम 
सदस्यों के चुनाव के लिये यह व्यवस्था है :---कुर्गे की ओर से लिया 
जाने वाद्या सदस्य वहां की व्यवस्थःपक परिषद्‌ के सदस्यों द्वारा चुना 
जायगा । श्िटिश बिलोचिस्तान, देहली ओर श्रजमेर-मेरवाड़ा की ओर 
से जिये जांने वाले सदस्य निर्धारित रीति से चुने जांयगे । 


किसी गवनेर के प्रान्त तथा कुगे से साधारण सिक्‍ख, मुसलिम, 
एग्लो-इंडियन, योरपियन, भारतीय ईसाई, या स्री-सदस्य के लिये वही 
व्यक्ति चुना जा सकेगा जो किसी प्रान्त की ब्यवस्थापक सभा या कुर्ग की 
व्यवस्थापक परिषद्‌ का सदस्य चुना जाने योग्य हो । 


देशी राज्यों के सदस्य--देशी राज्यों की ओर से लिये 
जाने वाले सदस्यों का निवाचन न होकर उनकी नियुक्ति की 
व्यवस्था की गयी द्दे। नियुक्ति नरेशों द्वारा होगी । कोई व्यक्ति 
किसी सभा का सदस्य नियत नहों किया ज़ायगा, जी ब्रिटिश 
प्रजा, या संघान्तरित राग्य की प्रज्ञा या नरेश न हो | राज्य परि- 
0-23 के लिये |नयुक्त होने वाला सदस्य तीस वर्ष से कम, और 
संघीय व्यवस्थापक सभा के लिये नियुक्त होने वाला सदस्य पन्चीस 
वर्ष से कम आयु का न होना चाहिये । 
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सी जीर 


किस किस संघान्तरित राज्य से अथवा राज्यों के समूह से 
राज्य परिषद्‌ ओर संघीय व्यवस्थापक सभा में कितने कितने 
सदस्य लिये जांयगे, यहू आगे दिये हुए नक्शे में बताया गया हे:- 
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नक्शे के सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें उल्लेखनीय हैं:-- 
इस नक्शे के राज्यों की कुल जन संख्या ७८६,८५१,६१२ है । 


पन्द्हवीं श्रेणी तक के जिन राज्यों के समूहों के सदस्य के लिये राज्य 
परिवद्‌ में स्थान निर्धारित है, उनके नरेश उस स्थान के लिये सदस्य बारी- 
बारी से नियत करेंगे; इनमें से जो चाहें, ये आपस में समभोता करके, 
गवनंर-जनरल को स्वीकृति से, संयुक्त रूप से उस्न सदस्य को नियत कर 
सकेंगे । जिन राज्यों के समूहों के सदस्य के लिये संघीय व्यवस्थापक 
सभा में रथान निर्धारित है उनके नरेश संयुक्त रूप से उस स्थान के लिये 
सदस्य नियत करेंगे । 


कोई सदस्य राज्य परिषद में कितने समय के लिये रहेग7, इप विपय 
में यह व्यवस्था निर्धारित की गयी है :--- 


(क) प्रथक अतिनिधित्व वाले राज्य के नरेश से नियुक्त किया हुआ 
व्यक्ति नो व्षे । [ राज्य परिषद्‌ के प्रथम संगनन के ससय गवनेर-जनरल 
नियम दनाकर ऐसी व्यवस्था करेगा, कि इन नरेशों से नियत किये हुए 
व्यक्तियों में से लग्भग एक-तिहाई तोन वर्ष के लिये रहें, लगभग एक- 
व९ के लिये, ओर लगभग एक-तिहाई नो वर्ष के लिये रहें । ] (ख) उन 
तिहाई छः संघान्तरित राज्यों के समूहों के नरेशों से नियत किया हुश्रा 
व्यक्ति, जो मिलकर नियुक्ति करते हैं, तीन वर्ष । ( ग ) उस राज्य के नरेश 
से नियत किया हुआ व्यक्ति, जो बारी-बारी से नियुक्त करेंगे, एक वर्ष । 
परन्तु पक्ना और मयूरगंज के नरेश दो दो वर्ष ओर पद्दृकोटा का नरेश 
तीन वर्ष के लिये तियुक्ति करेगा । ( घ ) अन्य दुशाओं में तीन वर्ष । 


संघीय व्यवस्थ/पक सभा में नियत किया हुआ व्यक्ति, उस सभा के 
भंगे होने तक सदस्य रदेगा । 


जिन दो या अधिक राज्यों के एक एक सदस्य के लिये संघीय 
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व्यवस्थापक मण्डल्ष की किसी सभा में स्थान निर्धारित है, उनके नरेश 
मिलकर चुनाव करते समय एक एक एक मत देसकेंगे, परन्तु पन्ष। और 
मयूरभंज को दो दो श्र पददूकोटा को तीन मत का अधिकार होगा। 
दो या अ्रश्विक उम्मेदवारों के लिये समान मत प्राप्त होने की दशा में 
चिट्ठी डालकर निर्णय किया जायगा। 


मण्डल की किसी सभा में, जहाँ किसी एक राज्य को ही सद॒स्थ 
नियत करने का अभ्रधिकार है, उस सदस्य का स्थान रिक्त रहेगा, जब तक 
कि उक्त राज्य संघ में सम्मिलित न होजाय, ओर जहां कई राज्यों के 
समृह को एक सदस्य नियत करने का अधिकार है, उस सदस्थ का स्थान 
उस समय तक रिक्त रहेगा जब तक कि उन राज्यों में से कम आधे संव 
में सामिलित न हो्ाय । 


सोलहवीं श्रेणी के जिन राज्यों के सम॒द से संघीय व्यवस्थापक सभा 
में तीन तीन व्यक्ति नियत किये जाने वाले हैं, उनको नियुक्ति के विषय में 
ये नियम हैं:--- (क) जब तक उनमें दो राज्य, संध में सम्मिलित न हों, 
तीनों स्थान रिक्त रहेंगे। (ख) जब तक कि उन सें से चार राज्य सघ में 
सा मल्लित न हों, तोन स्थान में से दो रिक्त रहेंगे । (ग) जब तक कि 
उन में से छुः राज्य संघ में सम्मिलित न हों, तीन स्थानों में से एक 
रिक्त रहेगा । 


सत्तरहवीं श्रेणी के राज्य ऐसे हैं मो १ जनवरी १६३५ ई० को 
राज्यों को पश्चिम भारत एडनन्‍्सी, गुररात एडन्सी, दक्षिण एउन्‍्सी, पूर्बाय 
एजन्सी, मध्य भारत एहनन्‍सी या राजपूताना एजन्सी में सम्मिलित थे, या 
जिनका शासाम, या पंथब प्रान्त की सरकारों से राजनतिक सम्बन्ध था । 
गवरर-जनरल नियम बनाकर उन्हें पांच समूहों में विभक्त करदेगा, उनमें 
से प्रत्येक समह को संधीय प्यवस्थापक सभा में एक सदस्य भेज्ने का 
अधिकार होग्य । इन समूहों में से किसी को भर से लिये जाने वाले 
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सदस्य का स्थान रिक्त रहेगा, जब तक कि डस समूह के राज्यों में से कम 
से कम आधे राज्य संघ में सम्मिलित न होजांय। इन राज्यों की ओर से, 
राज्य परिषद में लिये जाने वाले दो सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों 
द्वारा की जायगी, जो संघीय व्यवस्थापक सभा के स्थानों की पूर्ती के लिये 
नियुक्त हों । जब तक कि संघोय व्यवस्थापक सभा के पांच सदस्यों के 
स्थानों में से तीन की पूत्ति न होजाय, राज्य परिषद में दो में से एक 
स्थान रिक्त होगा। 


संघ निम्मा॑ण सम्बन्धी शर्त ( देखो, पृष्ठ २०३-४ ) के प्रसंग में 

जिस राज्य समूह को एक सदस्य भेजने का अधिकार होगा, यदि उसके कम 
से कम आधे राज्य, संघ में सम्मिलित हो जांय, तो उन राज्यों को राज्य 
परिषद का एक सदस्य चुनने का अधिकारी माना जायगा । यदि सत्तरहवीं 
श्रेणी के राज्यों के बनाये जाने वाले समूहों के राज्यों में से इतने राज्य 
संघ में सम्मिल्षित होजाय जो संघीय व्यवस्थापक सभा के लिये एक या 
दो सदस्य भेजने के अधिकारी हों, तो इन राज्यों को राज्य परिषद का एक 
सदस्य चुनने का अधिकारी माना जायगा, और यदि संघान्तरित राज्य 
संघीय व्यवस्थापक सभा में तीन या अधिक सद॒स्य भेजने के अधिकारी 
हीं, तो वे राज्य, राज्य परिषद में दो सदस्य चुनने के अधिकारी माने 
जाँयगे। 





जब तक मंडल की किसी सभा में, राज्यों या राज्य-समू हों की 
ओर से नियुक्त होने वाले सदस्यों में से दर्सांश के स्थान नरेशों के 
संघ में सम्मिलित न होने के कारण (यह चाहे नाबालगी या अन्य 
किसी कारण से हो ) रिक्त हों, उन स्थानों में से आधे तक की पूर्ति 
नरेशों से नियत किये हुए सदस्य निर्धारित रीति से अतिरिक्त 
सदस्यों की नियुक्ति करके, कर सकेंगे । 


[ जब राज्य परिषद्‌ में ४२ सदस्य नियुक्त करने के अधिकारी नरेश 
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संघ में सम्मिलित होन। स्वीकार करलेंगे, तब संघ का निर्माण होगा; यह 
पहले कहा जाचुका है। इसके बाद जब तक इस सभा के कुल राज्यों के 
१०४ सदस्यों के द्सांश अर्थात्‌ ११ तक स्थान रिक्त रहेंगे, इन में से 
श्राधे की पूर्ति उपयुक्त नियम से हो सकेगी । उदाहरणवत ९४ सदस्य 
साधारण नियम से बनजाने पर, शेष ३० के श्राथे अथांत्‌ २९ तक की 
पूर्ति श्रतिरिक्त सदस्यों द्वारा होजायगी; इस प्रकार कुल सदस्य <४+२९८ 
७६ तक होसकेंगे । ] 


अतिरिक्त सदस्यों सम्बन्धी उपयक्त व्यवस्था संघ निर्माण 
होने के बाद बोस वष तक रहेंगी, इसके बाद नहीं। श्रतिरिक्त 
सदस्य अपने स्थान पर एक एक वष रहेंगे 


सम नक-जमकम का 3० ५ अमर..." + -मिककन्गाक, 


पाँच फरिच्छेद 
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सवाय व्यवस्थापक मण्डल 
(२) 
काथ पर्धाति 
पिछले परिच्छेदों में संघीय व्यवस्थापक मंडल का संगठत 


बताये जा चुकने पर, अब! हम उसकी काय पद्धति का बिचार 
फरते हैं । 


२७० भारतीय शासन 


बे. "टीओ.+ 0 / ७ “१.१७. »"५..७./ ७ “४ अ../ 5 ./ 5 6७ २७ ४२... /४/८/ ४७/४०/६४०४ आम कज कप प # ३ /5 5 5 5 ध॥ #+५ #अ/ डइ /3+/ ३-/“७७./ * /७ 
"न कनना- कम + 3 नमन नमन >अननननन-- नितिन किनननम-कन “न नन० 


छिजत-ननित->-+->»ममम न 
ननरि--3ब-+>नन न नमन * बन नल न + न औअिलनतथण जम ++-ञ+नत+ +-+७++५००«७-++ जननी निनजीीिनीनाननीया- 


संघधाय व्यवस्थापक मडल का आधवशन आद-यह 
मंडल कब से काय आरम्भ करेगा, इसका ठीक समय निश्चित 
नहीं है | संघ का निर्माण हो जाने पर सम्राट द्वारा यह निश्चय 
किया जायगा कि निधोरित दिन तक इस मंडज्ञ का प्रथम अधि- 
वेशन किया जाय | अधिवेशनों, उसमें गवनेर-जनरल के भाषण 
ओर सन्देश सम्बन्धो अधिकार, मंत्रियों और ऐडवोकेट जनरल 
के अधिकार, सभाओं के पदाविकारी, सभाओं में मत प्रदान 
ओर सदस्यों सम्बन्धी नियम उसी प्रकार के हैं, जेसे प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडल की काये पद्धति के विषय में बताये गये हैं 
( देखो, प्रष्ट १०१-४ ) | उप्तमें जो स्थांन गवमर का है, यहां 
संघीय व्यवस्थापक मंडल में गबनर--जनरल का है। गवनर- 
जनरल के सलाहाकार का, इस मंडज्ञ में ऐड्बोकेट जनरल या 
मंत्रियों के समान अधिकार रहेगा। 


संघीय व्यवस्थापक मण्डल का कार्य क्षेत्र--निर्धारित 
नियमों या सीमा को ध्यान में रखते हुए, संघीय व्यवस्थापक मंच्ल 
समस्त त्रिटिश भारत या उसके किसी भाग के लिये, या किसी 
संघान्तरित राज्य के लिये क़ानून बना सकता है। और, उसका 
बनाया निम्न विषयों का क़ानून, उसके क्षेत्र से बाहर होने के 
आधार पर अवध नहीं ठहराया जायगा-- १ सम्राट को भारत- 
स्थित ब्रिटिश प्रज्ञा ओर नोकर । २--भारतवष में बसी हुई 
ब्रिटिश प्रजा, वह चाहे कहों भी हो । ३--ब्रिटिश भारत में रजि 
सस्‍्टरी किये हुए जहाज़, हवाई जहाज, और उन पर रहने वाले 
आदमी | ४--संघान्तरित राज्य की, किसी भी जगह रहने वाली 
प्रजा के लिये ऐसा विषय जिसके सम्बन्ध में उस्त राज्य ने शततें- 
नामे में यह स्पीकार करजलिया है कि संघोय व्यवस्थापक मंडल 
क़ानून बना सकता है | (--त्रिटिश भारत में संगठित जल, स्थल 
या दवाई सेना में काय करने वाले या उससे सम्बन्धित व्यक्ति । 
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पहले बताया जाचुका है कि क्रानून निर्माण की दृष्टि से 
विविध विषय तीन भागों में विभक्त किये गये हैं, उनमें प्रान्तीय 
व्यवस्था सूची के विषय प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल में दिये जा- 
चुके दे, ( प्रष्ट १०४ )। संघीय और संयुक्त विषयों को सूची भी 
काफ़ी बड़ी हैं । जिन विषयों के सम्बन्ध में संघीय व्यवस्थापक 
मण्डल क्वानून बना सकता है, ( ओर प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 
नहीं बना सकता ) उनमें से मुख्य निम्न लिखित हैं :-- सेना, 
छावनियां, मुद्रा ओर टकसाल, डाक, तार, टेलीफोन, बेतार का 
तार, ध्वनि-विस्तार ( “ब्राड कास्टिंग” ) संघ की सरकारी नोक- 
रियां, काशी ओर अलीगढ़ के विश्वविद्यालय, मनुष्य गणना, 
आयात नियांत, बड़ी बड़ी संधीय रेलवे, हवाई जद्दयाज़, समुद्र- 
यात्रा, मुद्रणाधिकार ( * कापी राइट ? ), युद्ध-सामग्री, पेटोलियम, 
खान और तेल के कुए, संघीय व्यवस्थापक मंडक का चुनाव, 
नमक, नागरिककरण, आय-कर, आयात नियोत कर, उत्तराधि- 
कार कर, कारपीरेशन कर आदि संघीय आय के साधन | 


संयुक्त! विषयों के सम्बन्ध में संघीय व्यवस्थापक मंडल 
क़ानून बना सकता है; और अगर वह न बनाये तो प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडल भी बना सकता है। इन विषयों के दो भाग 
हैं। पहले भाग में कुछ मुख्य विषय ये हैं :--- फ़ौजदारी क़ानून 
ओर काय पद्धति, किसी प्रान्त में उसके बाहर के आदमियों से 
वसूल होने वाला कर या मालगुज़ारी, विवाह ओर सम्बन्ध- 
विच्छेद ( तलाक़ ), वसीहत, दस्तावेजों की रजिस्टरी, ट्स्ट, ठेका, 
दि्वाला, क़ानून, चिकित्सा और अन्य पेशे; पत्र पत्रिकाएं और 
छापेखाने, मोटर आदि । दूसरे भाग के मुख्य मुख्य विषय निम्न 
लिखित हैं :-- कारखाने, मज़दूरों का कुशल क्षेम, मज़दूर संघ, 
बिजली, छूत की बीमारियों को रोकना, बेकारी का बीमा आदि । 
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इन ( दूसरे भाग के ) विषयों इन ( दसरे भाग के ) विषयों के क्रानूनों को अमल में लाने के 
लिये संघ सरकार प्रान्तीय सरकारों को आवश्यक हिदायतें कर 
सकती हैं । 


व्यवस्था सम्बन्धी अवशिष्ट अधिकार--जो विषय 
संघोय या प्रान्तीय व्यवस्था सूची में नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में 
गवनेर-जनरल अपनो मर्जी से संघीय या किसी प्रान्तीय व्यव- 
स्थापक मंडल को क़ानून बनाने का अधिकार, साबे जनिक विज्ञप्रि 
करके देसकता है, इस में ऐसे कर लगाने का विषय भो सम्सि- 
लित किया जाप्तकता है, जो उक्त सूची में न हो । 


मेडल का विशेष अधिकार--साधारणतया संघीय ठ्य- 
वस्थापक मंडल किसी प्र।न्तीय।विषय के सम्बन्ध में क्रानून उस 
दशा में ही बना सकता है, जब उसका सम्बन्ध एक हो प्रान्त या 
उसके भाग से न हो । परन्तु यदि गवर्नेर-जनरल अपनी मर्जी 
से, घोषणा द्वारा यह सूचित करदे कि युद्ध या आन्तरिक अशांति 
के कारण ऐसा घोर संकट विद्यमान है कि भारतवर्ष को रक्ता 
ख़तरे में है, तो संघीय व्यवस्थापक मंडल को किसी प्रान्त या 
उप्तके किसी भाग के सम्बन्ध में भी क्रानून बनाने का अधिकार 
होगा । ऐसा मसबिदा या संशोधन गबनेर-जनरल की पूब स्वीकृति 
बिना उपस्थित नहीं किया जायगां; ओर, इससे प्रांतीय उयवस्थापक 
मंडल के क्रानून बनाने के निधोरित अधिकारों में बाधा न होगी, 
परन्तु यदि उसका क़ानून उक्त नियम के अनुसार बनाये हुए, 
संघीय व्यवस्थापक मंडल के क़ानून से असंगत हो, तो संघीय 
व्यवस्थापक मंडल का क़ानून व्यवह्मत होगा, चाहे वह प्रान्तीय 
क़ानून से पहले बना हो या पीछे; ओर, प्रान्तीय क्रानून, जितने 
अंश में वह संघीय क़ानून से असंगत है, रद होगा। 
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. संकट की घोषणा, पीछे होने वाली दूसरी घोषणा से मन- 
सूख की जा सकती है । उक्त घोषणा की सूचना भारत-मंत्रो को 
दी जायगी, ओर उसके द्वारा पालिंमेंट की दोनों सभाओं के 
सामने रखी जायगी | यह घोषणा छः माह के वाद अमल में 
आनी बन्द हो जायगी, अगर इस बीच में पालिमेंट को दोनों 
सभाएं इसे स्वीकार न करलें । संकट कालीन-क्रानून, घोषणा के 
व्यवहृत होने के छः मास बाद अमल में आना बन्द होजायगा। 


दो या अधिक प्रान्तों के लिये क़ान्नन बनाने का 
आंधिकार--अगर दो या अधिक प्रान्तों के व्यवस्थापक मंडलों 
को यह अभीष्ठ प्रतीत हो और वे इस आशय का प्रस्ताव पास 
करदें कि कोई प्रान्तीय विषय उक्त प्रान्तों में संघोय॒ व्यव्स्थापक 
मंडल द्वारा नियमित होना चाहिये तो यह मंडल उस विषय का 
क़ानून बना सकता है। यह क्रानून किसी सम्बंधित प्रान्त के 
व्यवस्थापक मंडल द्वारा संशोधित अथवा रद्द किया जा सकता है। 


| अन्तराष्ट्रीय समझौतों सम्बन्धी क़ानून बनाने का 
आधपधकार--संघीय व्यवस्थापक मंडल किसो प्रान्त या संघान्त- 
रित राज्य के लिये अन्तराष्ट्रीय संधियों और समभोतों के सम्बन्ध 
में कोई क्रानून उस समय तक न बना सकेगां, जब तक प्रांत 
के लिये उसके गवर्नर की, और संघान्तरित राज्य के लिये उसके 
नरेश की, पू्व स्वीकृति न हो; चाहे इस क़ानून का विषय संघीय 
सूची के अन्तगत हो । 


संघीय व्यवस्थापक पडऊक के अधिकारों की सामा- 
गवनेर-जनरल की पू्व स्वीकृति बिना, संघीय व्यवस्थापक मंडल 
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की किसी सभा में कोई ऐसा मसविदा या संशोधन उपश्थित नहीं 
किया जा सकता :-- 


(क ) जो पार्लिमेंट के ब्रिटिश भारत सम्बन्धी किसी क्रानून 
को रद्द या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो, या 


( ख ) जो गवनर-जनरल, या गवनर के क़ानून या शअर्डि 
नस को रद्द या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो, या 


(ग ) जिसका प्रभाव किसी ऐसे विषय पर पड़ता हो जो 
९ ०. 
गवनर-जनरल को नवीन विधान के अनुसार, अपनी मर्जी से 
करना हो, या 


( घ ) जो पुलिस सम्बन्धी किसी क़ानून को रद या संशो- 
धित करता हो, या उस पर असर डालता हो, या 


(च ) जो योरपियन ब्रिटिश प्रजा सम्बन्धी फ़ोजदारी काय 
पद्धति पर प्रभाव डालता हो, या 


( छ ) जो ब्रिटिश भारत से बाहर के आदमियों ओर कम्प- 
नियों पर ब्रिटिश भारत के आदमियों तथा कम्पनियों की श्रपेत्षा 
अधिक कर लगाता हो, या 


(ज ) जो ब्रिटिश संयुक्त राज्य में कर लगने वाली आंय को 
संघीय कर से मुक्त करने के विरोध में द्वो । 


अगर संघीय व्यवस्थापक मंडल के किसी क़ानून या उसके 
किसी भाग को गवनर-जनरल या सम्राट स्वीकार करलें तो वह 
रद्द नहीं होगा, चाहे उसके लिये उपयक्त पूव खीकृति न दी गयी 
हो । त्रिटिश पालिमेंट, सम्राट ओर भारत मंत्री आदि सम्बन्धी 
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जिन विषयों के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल क़ानून नहीं बना 
सकता ( देखो, प्रष्ट १०७ ), उनके लिये संघीय व्यत्रस्थापक मंडल 
भी क़ानून नहीं बना सकता । 


भेदभाव सम्बन्धी व्यवस्था--अंगरेज़ व्यापारियों कर्प॑- 
नियों तथा पेशेवालों को यहां क्रानून से भारतीय व्यापारियों, 
कम्पनियों तथा पेशेवालों के समान सुविधाएं दीगयी हैं। इस 
सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यत्रस्थापक मण्डल के प्रसंग में कहा जा 
चुका है, ( देखो प्रष्ट १०७-८ ) । वैसी ही व्यवस्था संघीय व्यव- 
स्थापक मंडल के विषय में भी हे । 


संघीय व्यवस्थापक मण्डल के कानून केसे बनते हैं १- 
संघीय व्यवस्थापक मंडल के नियम उसो प्रकार के हैं और वह 
क़ानून उसी प्रकार बनाता है,जिस तरदद ऐसे प्रान्त का व्यवस्थापक 
मंडल जिसमें व्यवस्थापक सभा ओर परिषद्‌ दोनों सभाएं हों, 
( देखो, प्रष्ट १४८५-१२ ); जहां साधारणतया प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडल की संयुक्त बेठक बारह मास समाप्त होने से पूष कराने का 
उल्लेख है, संघीय व्यवस्थापक मण्डल में, छुःमास बाद कराने का 
नियम है। इसके अतिरिक्त, प्रान्त के गवनर और सम्राट के बोच 
में गवनर-जनरल होता है,और|गबनेर को यह अधिकार है कि वह 
प्रान्तीय व्यवध्थापक मण्डल से स्वीकृत मसविदे को गवनेर- 
जनरल के विचाराथ भी रख सकता है, संघीय व्यवस्थापक 
मंडल के स्वीकृत मसविदे को गवनर-जनरल सम्राट्‌ की ही इच्छा 
प्रकट होने के लिये रोक सकता है। संघीय व्यवस्थापक मंडल 
के क्रानून सम्राट द्वारा स्वीकृत होने के सम्बन्ध में बेसा दी नियम 
है, जेसा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के क़ानून के प्रसंग में है । 


आर्थिक विषयों सम्बन्धी कार्य पद्वति-तावर्न र-जनरल 
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संघोय व्यवस्थापक मंडज़्ञ को दोनों सभाओं के सामने आगामी 
बष के अनुमानित आय व्यय का नक्शा उपस्थित कराएगा। 
उसमें दो प्रकार की मद्दों की रक़में ए्थक्‌ प्रथक्‌ दिखायी जांयगी:- 
(१ ) जिन पर संघोय व्यवस्थापक मंडल का मत लिया जायगा, 
ओर (२ ) जिन पर मत नहीं लिया जायगा। व्यय की निम्न 
लिखित मद्दों पर संघीय व्यवस्थापक मंडल को मत देने का 
अधिकार न होगा: -- 





( क ) गवनर-जनरल का वेतन ओर भत्ता तथा उसके कार्या- 
लय सम्बन्धी निधारित व्यय । 


( ख ).संघोय ऋण सम्बन्धी व्यय, सूद आदि | 


( ग ) मंत्रियों, सलाहकारों, आर्थिक परामशंदाता, ऐडवोकेट 
गें ही ९ 
जनरल, तथा चीफ-कमिश्नरों का, और आर्थिक परामशददाता के 
९ ों ७ 
कमचारियों का वेतन ओर भत्ता । 


(घ ) संघीय न्यायालय के जजों का वेतन, भत्ता और 
पेन्शन, और हाईकोट के जजों की पेन्शन । 


( च ) गवनर-जनरल के सुरक्षित विषय, सेना, इसाई धम, 
वेदेशिक विषय, और जंगली जातियों के ( 'टाइबल?” ) क्षेत्र का 
व्यय ( देखो, प्ष्ट २१३ )। [ धार्मिक मद्द में, पेन्शनों के अतिरिक्त 
४२ लाख रुपये से श्रधिक ख़च न होगा । ] 


(छ ) संघ से सम्राट्‌ को मिलने वाली ऐसी रक्तम जो सम्राट 
का, देशी राज्यों से सम्बन्ध होने के कारण व्यय हो। 

(ज) प्रान्तों के ' प्रथक्‌ ' क्षेत्रों ( प्रष्ट ७४-५ ) के लिये होने 
वाला व्यय । 


संघोय व्यवस्थापक मंडल २४७ 


( के ) अदालती निणुयों के अनुसार होने वाला व्यय । 


(ट ) अन्य व्यय जो शासन विधान अथवा संघीय व्यवस्था- 
पक मंडल के क़ानून के अनुसार किया जाना आवश्यक हो । 


कोई प्रस्तावित व्यय उक्त महदों में से किसो में आता है, या 
नहीं, इसका निर्णय गवनंर-जनरल अपनी मर्जी से करेगा। 
(क) और (छ) को छोड़ कर अन्य मद्दों पर मंडल की क्रिसी 
भी सभा में बादानुवाद होसकेगा । 


उपयक्त (क) से (ट) तक की मद्दों को छोड़कर, शेष मद्दों के 
ख्च के प्रस्ताव संघीय व्यवस्थापक सभा के मत के लिये, ओर 
उसके पश्चात्‌ राज्य परिषद्‌ के मत के लिये, मांग के रूप में रखे 
जांयगे। प्रत्येक सभा को अधिकार है कि वह उस मांग को स्वीकार 
करे, अस्वीकार करे, या उसे घटा कर स्वीकार करे। यदि संघीय 
व्यवश्थापक सभा किसी मांग को (१) अस्वीकार कररे, या (२ 
घटाकर स्वीकार करे तो जब तक गवनर-जनरल आदेश न करे 
वह पहली दशा में राज्य परिषद्‌ के सामने न रखी जायगी और 
दूसरी दशा में कम की हुई रक्तम के लिये हो मांग की जायगी। 
गवनंर२-जनरल का आदेश होने पर, राज्य परिषद्‌ में उतनी रक्तम 
के लियेमांग की जायगी जितनी आदेश में सूचित हो, और जो 
मूल मांग से अधिक न हो । 


ध्रगर दोनों सभाओं में किप्तो मांग के सम्बन्ध में मतभेद हो 
तो उसके सम्बन्ध में गबरनर-जनरल दोनों सभाओं की संयुक्त 
बैठक कराएगा, और दोनों सभाओं के उपस्थित तथा मत देने 
वाले सदस्यों के बहुमत का निर्णय दोनों सभाञ्रों का निर्णय 
माना जायगा। क्‍ 





२४८ भारतीय शासन 
गवनेर-जनरल की सिफ्रारिश के बिना, किसी क।म के लिये 
रुपये की मांग का प्रस्ताव नहीं किया जासकता । यदि सभाओं 
ने कोई मांग स्वीकार नहीं की, या घटाकर सखीकार की, ओर 
इससे गवनर-जनरल्ञ की सम्मति में उसके उत्तरदायित्व को पूरा 
करने में बाधा उपस्थित हो तो वह अपने विशेषाधिकार से, रद्द 
की हुईं या घटाई हुई मांग की पूर्ति कर सकता है । 


व्यय के पूरक नक्शे, कर-निर्धारण के विशेष नियमों तथा बजट 
अधिवेशन के सम्बन्ध में, वेसी ही व्यवस्था है, जेसी प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडल के प्रसंग में बतायी जा चुकी हैं, ( एष्ठ ११४-६ ) । 


कार्य पद्धति के नियमों का निर्माण आद-कार्य पद्धति 
के नियमों के निर्माण, मंडल की सभाओं में अंगरेजी भाषा के 
प्रयोग, तथा बादानुवाद न किये जाने योग्य विषयों के सम्बन्ध 
में वे ही बातें उल्लेखनीय है, जिनका पहले ( प्रष्ट ११७-६ ) में 
उल्लेख किया जाचुका है । 


गवनर-जनरल के क़ानून बनाने के अधिकार-गवनेर- 
जनरल (१ ) संघीय व्यवश्थापक मण्डल के अवकाश के समय 
आड्डिनेंस ( अस्थायी क़्ानन ) बना सकता है, (२) अपने उत्तर- 
दायित्व के विचार से आवश्यक समभने पर, कुछ दशाजओं में 
संघीय व्यवस्थापक मण्डल के काय काल में भो आड्डि नेस बना 
सकता है, (३) विशेष दशाओं में वह स्थायी रूप से भी ( मंडल 
की इच्छा के विरुद्ध ) क्रानून बना सकता है। इस सम्बन्ध में 
विधान में उसी प्रकार के नियम हैं, जेसे गबनरों के सम्बन्ध में 


हैं, ( देखो, पष्ट ११९६-२१ )। 
विधानात्मक शासन न चलने के समय की व्यवस्था-- 
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यदि किसी समय गवनर-जनरल को यह निश्चय होजाय कि 
तत्कालीन परिस्थित में संघ सरकार का काय नवीन विधान के 
अनुसार नहीं चल सकता, तो वह घोषणा निकाल कर समस्त 
शासन काय अपने हाथ में लेसकेगा । इस सम्बन्ध में विधान 
में बेसी ही व्यवस्था है, जेसी प्रान्तीय काय के सम्बन्ध में गवनेरों 
के लिये है, (देखो, प्रष्ट १९२-३ ) | वहां जो प्रान्तीय व्यवस्था पक 
मण्डल, हाईकोट ओर गवनेर शब्द प्रयुक्त हुए हैं, यहां उनकी जगह 
संघीय व्यवस्थापक मंडल, संघ न्यायालय और गवनेर--जनरल 
समभना चाहिये। प्रान्त में गवनर की घोषणा, गवनेर-जनरल 
की सहमति बिना न कीजाने की बात है, संघ शासन में घोषणा 
करने वाला स्वयं गवनर-जनरल ही होता है । इसके अतिरिक्त, 
संघ शासन के सम्बन्ध में यह भी नियम निधोरित है कि अगर 
किसी समय लगातार तीन साल तक गवनर-जनरल की घोषणा 
के अनुसार काय चलता रहे तो इस समय के बाद वह घोषणा 
अमल में आनी बन्द होजायगी ओर संघ का शासन, सन्‌ १६३५ 
इ० के शासन विधान के अन्य नियमों के अनुसार, तथा उन 
सशोघनों के अनुसार किया जायगा, जिनको करना पालिमेट 
शभावश्यक सममे । 


संघोय व्यवस्थापक मंडल के संगठन और काय पद्धति 
सम्बन्धी बातों को आलोचना, संघ शासन की अन्य बातों के 
साथ, आगे इस पुस्तक के अन्तिम परिच्छेद में की जायगी | 


१ 


६ 
छ्दा फएरच्छ द्‌ 





संघ, प्रान्तों ओर देशी राज्यों का सम्बन्ध 


संघ का प्रान्तों ओर देशी राज्यों से शासन विषयक 
सम्बन्ध--विधान में कहा गया है कि प्रत्येक प्रान्त तथा संघा- 
न्तरित राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी होगी, कि संघ के शासन 
काय में क्रिसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो, थे संघ के उन सब 
कानूनों का सम्यगू पालन करें, जिनका उनसे सम्बन्ध हो । इस 
दृष्टि से संघ, आवश्यकता होने पर उन्हें यथोचित हिदायतें करेगा | 
गवनर-जनरल किसी गवनर को सेना, विदेश नीति, इसाई 
घर्म, तथा जंगली जातियों के सम्बन्ध में निर्धारित काय करने 
की हिदायत कर सकता है| गवनर इन कार्यों को अपनी मर्जी से 
करेगा । गवनर-जनरल या संघ किसी प्रान्त की सरकार या 
संघान्तरित राज्य के नरेश की सहमति से उस सरकार या नरेश 
को या उनके कमचारियों को ऐसा कार्ण सोंप सकता है, जिसक। 
संघ के शासनाधिकार से सम्बन्ध हो, ( उदा हरणवत्‌ छावनियां, 
सेना का आना जाना ओर रसद आदि )। ऐसी दशा में उक्त 
प्रान्त या राज्य का जो अतिरिक्त व्यय होगा, वह संघ देगा। 


संघ द्वारा प्रान्तोय सरकारों तथा संघान्तरित राज्यों को ध्वनि- 
विस्तार ( ब्राड कास्टिंग” ) सम्बन्धी सुविधाएं दी जाने के लिये, 
विधान में व्यवस्था को गयी है। इसी प्रकार इस विषय के भी 
मुख्य नियम निरधधारित हैं कि यदि प्रान्तों तथा संघान्तरित राज्यों 
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शीत 


में नदी या बड़े तालाब आदि के पानी के सम्बन्ध में कोई विवाद्‌ 
हो तो संघ सरकार उसका निपटारा करे। 
अगर ऐसा प्रश्न उपस्थित हो कि संघ का क्रिसी राज्य में 
किसी विषय के प्रबन्ध सम्बन्धी कुछ अधिकार है या नहीं, अथवा 
कितना अधिकार है, तो यह प्रश्न संघ या नरेश की प्रेरणा से, 
संघोय न्यायालय में निणंय के लिये उपस्थित किया जा सकता है । 


अन्तप्रान्तीय सहयोग--गवरनर-जनरल के दर्ख़ास्त देने 
पर, यदि सम्राट उचित सममे तो वह अन्‍्तप्रोन्‍्तीय कॉसिल की 
स्थापना कर सकता है | इस कोंसिल का काय यह होगा :--(क ) 
भिन्न भिन्न प्रान्तों के पारस्परिक विरोध सम्बन्धी बातों की जांच 
करना तथा उनके सम्बन्ध में परामशे देना, ओर ( ख ) उन विषयों 
की जांच तथा उन पर विचार करना जो सत्र या कुछ प्रान्तों के 
अथवा संघ और एक या अधिक प्रान्तों के, समान दित के हों । 
ऐसी कोंसिल में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के भाग लेने का भी 
नियम बनाया जा सकता है। 

संघ और प्रान्तीय सरकारों की आय--संघ सरकार 
की आय के मुख्य साधन निम्न लिखित है :-- आयात नियोत कर 
अफ्रीम, पेटोलियम, तमाखू और अन्य देशी माल पर कर, नमक 
आय कर, डाक, तार, बेतार का तार, ध्वनि विस्तार, कारपोरेशन 
कर |# इन्हें संघ सरकार लगाएगी और वसूल करेगी | आय-कर 


4£ कारपोरेशन कर किसी संघान्तरित राज्य में उस समय तक नहीं 
लगाया जायगा, जब तक कि संघ को स्थापित हुए दस वर्ष न होजांय । 
इस कर को लगाने वाले संघीय क्रानून में इस बात की व्यवस्था होगी 
कि संघान्तरित राज्य के नरेश इस कर के उपलक्ष्य में संघ को, संघीय 
ग्राडीटर जनरल द्वारा निर्धारित रकम दें । यदि कोई नरेश आडीटर जनरल 
के निश्चय से असन्तुष्ट हो तो वह संघीय न्‍्यायात्षय में अपील कर सकेगा । 


२४२ भारतीय शासन 
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का निधारित प्रतिशत भाग प्रान्तों तथा संघान्तरित राज्यों में 
वितरण किया जायगा | 


कुछ कर या शुल्क ऐसे हैं जिनकी आय संघ सरकार की 
आय न होने पर भी उन्हें लगाने ओर वसूल करने का कारये वह 
ही करेगी । संघ सरकार इस आय को (चोफ़ कमिश्नरों वाले 
प्रान्तों से मिलने वाले भाग को छोड़ कर, शेष ) गबनरों के प्रांतों 
तथा संघान्तरित राज्यों में संघीय उयवस्थापक मंडल के क़ानून के 
अनुसार, वितरण कर देगी । यह व्यवस्था इस लिये की गयी है 
कि संघ सरकार के द्वारा यह काय किये जाने में सुविधा, समानता 
तथा मितव्ययिता होगी । उपयक्त कर या शुल्क निम्न लिखित हैं:- 
कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर, 
गैर-अदालती ( हुंडी, चेक, प्रामिसरी नोट ओर बीमा पालिसी; 
आदि पर लगाने वाला ) स्टाम्प शुल्क, रेल या वायुयान से जाने 
वाले यात्रियों तथा सामान पर अन्तिम स्थान कर ( टरमिनल 
टेक्स ), रेल के किराये भाड़े पर कर । 


प्रान्तीय सरकारों की अन्य आय के मुख्य साधन निम्न लिखित 
हैं :--अदालतों की फ्रीस, जंगल, आबपाशी, मादक पदाथ कर 
( आबकारी ), मछलियों का व्यवसाय, भूमि कर, मालगुज़ारी, 
कृषि-भूमि पर उत्तराधिकार कर, विलासिता ( जिसमें जुआ सट्टा 
आदि भी सम्मिलित हैं ) का कर, नदियों या नहरों के रास्ते जाने 
बाले यात्रियों तथा सामान पर कर । इन करों को प्रान्तीय सरकारें 
लगाएंगी ओर वसूल करेंगो। 


सघ की विशेष आय---संघ की आय के साधन पहिले 
बताये जा चुके हैं। यदि उनसे संघ सरकार को काफ़ी आय न 
हो तो विधान में यह व्यवस्था की गयी है कि संघीय व्यवस्थापक 


संघ, प्रान्तों और देशी राज्यों को सम्बन्ध २४५३ 
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मंडल, उन मद्दों पर, जिनकी आय प्रांन्तों में वितरण की जाती है 
अतिरिक्त कर लगा कर उनकी आय बढ़ाले । इन अतिरिक्त करों 
से जो आय होगी, वह संघ की आय होगी | जब संघीय ठ्यव- 
स्थापक मंडल अतिरिक्त कर लगाणगा, तो जिन संघान्तरित 
राज्यों में आय कर न लगे, वे संघ को इतनी रक्तम देंगे, जितनी 
उसको उनमें आय-कर लगने की दशा में मिलती । 


घाटे पर चलने वाले प्रान्तों की सहायता-इस बात के 
लिये व्यवस्था कीगयी है कि घाटे पर चलने वाले प्रान्तों को संघ 
सरकार सहायता देकर उनकी थिति दृढ़ करे। आवश्यकता होने 
पर, संघीय व्यवश्थापक मंडल के क्वानून के अनुसार नमक कर, 
तमाखू आदि देशी माल पर कर, तथा नियात कर से होने बाली 
क्राय का कुछ भाग प्रान्तों तथा संवान्तरित राज्यों को दिया 
जासकेगा | 


ज्यूट, या ज्यूट के समान के नियांत कर से होने वाली आय 
का आधा, या सम्राट द्वारा निधोरित आधे से अधिक, भाग बंगाल 
आदि प्रान्तों तथा संघान्तरित राज्यों को उनके उत्पादन के अनुपात 
से दिया जायगा | इसके अतिरिक्त, संघ की आय में से, सपरिषद्‌ 
सम्राट द्वारा निर्धारित रक्तमें प्रान्यों की सहायताथ दी जांयगी; ये 
रक़्में भिन्न भिन्न प्रान्तों में उनकी आवश्यकतानुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
होंगी, परन्तु पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को छोड़कर अन्य किसी 
प्रान्त को दी जाने वाली निधोरित रक्तम साधारणतया बढ़ायी 
न जायगी। 


संघ, प्रान्तों और देशी राज्यों का ऋण-. स-परिषद 
भारत सन्त्री अब भारतवर्ष की आय की जमानत पर ऋण न 
ले सकेगा। संघ को एवं प्रान्तों को अपनी अपनी आय को 


२४७ भारतीय शासन | 


% हा हक हे हल 





जमानत पर ऋण लेने का अधिकार होगा | ऋण उस सीमा तक 
लिया जायगा जो क्रमश: संघीय या प्रान्तीय व्यत्रस्थापक्र मंडल 
क्रानून द्वारा निश्चित करें। कोई प्रान्त, संघ की स्वीकृति बिना, 
भारतवष के बाहर से कोई ऋण नहीं ले सकेगा ।# 


संत प्रान्तों को, एवं संघान्तरित राज्यों को ऋण दे सकता 
है, ओर जामिन होकर दूसरों से भी दिला सकता है, यह ऋण 
देना या दिलाना उस सीमा तक होगा, जो संघीय व्यवस्थापक 
मण्डल निश्चय करे । 


सरकार के वर्तपान ऋण सम्बन्धी व्यवस्था-सपरिषद 
भारत मंत्री का जो ऋण या अर्थिक दायित्व भारतवष के 
सम्बन्ध में है, वह संघ और प्रांतों के नाम हो जायगा । उसके 
इंगलेड में दिये जाने वाले मूल धन या सूद के सम्बन्ध में संघीय 
या प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को किसी कर की रक़म काटने का 
अधिकार न होगा । 


[ भारतवर्ष के सरकारी ऋण के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका 
है, ( देखो, पृष्ठ १४४ )। कांग्रेस द्वारा नियुक्त कमेटी ने प्रमाण तथा 
आरंकड़ें देकर बताया है कि इस का दो तिहाई भाग ब्रिटिश साम्राज्य के 
हित के लिये ख़चे किया गया है; उससे भारतव+4 का कुछ लाभ नहीं 
हुआ । ब्रिटिश सरकार चाहे तो इस विषय में निस्पत्ष जांच की अन्य 
व्यवस्था करे । तदुपरानत यह निश्चय किया जाय कि कण का कितना 
कितना भार इंगलेंड श्लोर भारतवर्ष पर रहना चाहिये | पुनः इस समय 

इंगलेंड से ली हुईं रकम पर जो सूद भारतवर्ष को देना होता है, उस पर 

7 हमें ऋण लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिये, जहां से कम सूद तथा 
श्रच्छी शर्तों पर मिल सके, लें। इंगलेंड आदि किसी स्थान विशेष से 
ही ऋण लेने में यह बात नहीं होती । 


संघ, प्रान्तों ओर देशी राज्यों का सम्बन्ध २४५४ 
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कोई कर नहीं लगता, इससे भारत सरकार को प्रति वर्ष लगभग एक 

करोड़ रुपये की हानि होती है । जिन ब्रिटिश नागरिकों को भारतवर्ष से 
सूद आदि की आमदुनो होती है, उन पर हमें श्राय-कर लगाने का अधि- 
कार होना चाहिये । | 





भारत मंत्री को आवश्यक धन देने की व्यवस्था-- 
संघ ओर प्रत्येक प्रान्त इस बात की व्यवस्था करेगा कि भारत- 
मंत्री श्रोर हाई कमिश्नर के पास समय समय पर इतना रुपया 
रहे कि वह ऐसा खच कर सके जो उन्हे संघ या प्रान्त के सम्बन्ध 
में करना हो, तथा वह पेन्शन दे सके जो ब्रिटिश संयुक्त राज्य में 
या भारत-मंत्री अथवा हाई कमिश्नर द्वारा, दी जाने वाली हो । 


संघ, देशी राज्यों, ओर प्रान्ता की,कुछ करों से मुक्ति- 
संघ की सम्पत्ति प्रान्त या सघान्तरित राज्य के क्गाए हुए करों 
से मक्त रहेगी, सिवाय उस दशा के जब कि संघीय क़ानून में ही 
ऐसी व्यवस्था हो । कुछ अपवादों को छोड़कर, किसी प्रान्तीय 
सरकार पर, या संघान्तरित राज्य के नरेश पर, त्रिटिश भारत की 
भूमि या इमारतों, या ब्रिटिश भारत में होने वाली आंय के 
सम्बन्ध में कोई संघीय कर न लगाया जायगा | 


हिसाब को जांच---संघ ओर प्रान्तों के हिसाब की जांच 
४ संघोय आडीटर जेनरल ” करेगा । उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा 
होगी, ओर वह अपने पद से संघीय न्यायालय के जज की तरह 
ही हटाया जायगा । उसकी, तथा उसके विभाग के सदस्यों की 
वेतन, भत्ता और पेन्शन संघ की आय से दी जायगी। यदि 
किसी प्रान्त का व्यवस्थापक मण्डल, प्रान्तीय शासन सम्बन्धी 
परिवर्तनों के अमल में आने ( सन्‌ १६३७ ई० ) के दो वर्ष बाद, 


२५६ भारतीय शासन 
अपने प्रान्त के आडिटर-जनरल का वेतन उक्त प्रान्‍्व की आय 
से देने का क़ानून पास करदे तो सम्राट उस प्रान्त के हिसाब की 
जांच के लिये आडिटर-जनरल की नियुक्ति कर देगा। यह नियुक्ति 
उक्त कानून के बनने के तीन वर्ष से पहिले न होगी । 

संघ का हिसाब संघीय आडिटर जनरल द्वारा निर्धारित, 
ओर गवनेर-जनरल द्वारा स्वीकृत रीति से रखा जायगा । और, 
प्रांतों का हिसाब संघोय आडिटर जनरल की हिदायतों के अनुसार 
तथा गवनर--जनरल द्वारा ख्वोकृति रोवि ओर सिद्धान्त से रखा 
जायगा। (संघान्तरित देशी राज्यों के द्विसाब के लिये कोई 
व्यवस्थ निधोरित नहीं है ) | 





इंगलेंड में होने वाले आय व्यय के हिसाब की जां च-- 
त्रिटिश संयुक्त राज्य में होने वाले भारतीय आय व्यय के हिसाब 
की जांच करने वाला अधिकारी 'इंडयन होम एकाउंट्स आडिटर' 
कहलायेगा । इसकी नियुक्ति गवनर-जनरल अपनी मर्जी से 

रेगा । वह सपरिषद सम्राट या संघीय व्यवस्थापक मंडल के 
आदेशानुसार संघ, संघोय रेलवे अधिकारियों, तथा प्रान्तों के उस 
आय व्यय की जांच करेगा, जो ब्रिटिश संयुक्त राज्य में हो । यह 
अधिकारो संघोय आडीटर-जनरल के निरीक्षण में रहेगा । इस 
की, तथा इसके विभाग की वेतन, भत्ता और पेन्शन संघ की आय 
से दी जायगी । 


ब्रिटिश सरकार के, देशी राज्यों सम्बन्धी कार्यां के हिसाब 

की जांच संघीय आडिटर-जनरल करेगा, ओर जहां तक उस 

हिसाब का सम्बन्ध ब्रिटिश संयुक्त राज्य से हे, उसको जांच 

उक्त अधिकारी की ओर से ' इंडयन द्वीम एकाउंट्स आडिटर ? 

रेगा | उक्त अधिकारी सब हिसाब की वार्षिक रिपोर्ट भारत- 
मंत्री को देगा । 


संघ, प्रान्तों और देशी राज्यों का सम्बन्ध २४७ 
संघ और देशी राज्य; राजस्व सम्बन्ध--बत्रिटिश सारत 
ओर देशी राज्यों में राजस्व सम्बन्धी कई समस्याएं हैं। उदाहरण - 
वतू्‌ एक मुख्य विषय सेना है । अभी तक भारत सरकार ही इस 
सम्बन्ध में सब व्यय करती रही । हेदराबाद आदि कुछ राज्यों ने 
अपने हिस्से के सेनिक व्यय से मुक्त होने के लिये त्रिटिश सरकार 
को कुछ ज़मीन दे दी, वे इस ज़मीन का साधारण कर लेते रहे । 
कुछ राज्य अपने यहां कुछ सेना रखते अवश्य हैं, पर अधिकांश 
राज्यों की सेना प्रदशन मांत्र के लिये होती है, वह देश-रक्षा के 
काय में सहायक नहीं हो सकती | अतः इसके आंधार पर, वे 
संघान्तरित हो जाने पर अपने हिस्से के सेनिक ठयय से मुक्त नहीं 
रह सकते | कुछ राज्य क्रेन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष खिराज 
( ट्ीब्यूट” ) के रूप में निधोरित रक्तम देते हैं। यह रक्तम प्रायः 
प्रान्तीय सरकारें बसूल करती हैं । ( कुछ छोटे छोटे राज्य अपने 
पास के बड़े राज्यों को उक्त ग्रकार की रक्तमें देते हैं।) संघ 
शासन में ऐसी देनगी बन्द हो जांयगी | अस्तु, विचारणीय प्रश्न 
यह हे कि राज्यों पर रीनिक व्यय का कितना भार रहे, और 
जिन राज्यों की कुछ भूमि संघ सरकार के अधीन रहे उसके 
उपलक्ष्य में वे उक्त भार के कितने हिस्से से मुक्त रहें । 


दूसरा प्रश्न आयात नियांत कर सम्बन्धी है। देशी राज्यों में 
ब्रिटिश भारत से जो माल आता हे, तथा उनका जो अन्न आदि 
ब्रिटिश भारत में जाता है, उस पर देशी राज्य कर लेते हैं । कुछ 
देशी राज्य बन्द्रगाहों पर अधिकार रखने के कारण आयात 
नियांत कर वसूल करते हैं, यद्यपि भारत सरकार भी वह कर 
लेती है | देशी राज्यों के, संघ में सम्मिलित होने की दशा में यह 
प्रश्न उपस्थित होता है कि जब देशी राज्यों को उक्त कर लेने से 
बंचित होना पड़े तो इसके उपलक्दय में उन्हें संघ की आय में से 


हो 
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कितनी रक्तम मिले। इसी प्रकार नमक कर आदि को अन्य 
समस्याएं भी हैं 


समस्याओं का हल--ब्रिविध राज्यों को इन समस्याओं 
का स्वरूप और परिमाण उनको परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न 
हे। प्रत्येक राज्य संघ में सम्मिलित होते समय जो शतेनामा उपस्थित 
करेगा, उसमें उस राज्य की उक्त समस्याओं के सम्बन्ध में व्योरे 
वार विचार रहेगा । विधान में कुछ मोटी मोटी व्यापक बातें दी 
गयी हैं । संघ सम्राट्‌ को संघान्तरित राज्यों सम्बन्धी कार्ये 
सम्पादन के लिये आवश्यक रक्म दिया करेगा। सम्राद चाहे तो 
निधोरित नियमों के अनुसार किप्ती राज्य से मिलने वालो कुछ 
रक्तम या उसका कोई भाग बीस पाल तक माफ़ कर सक्रता है । 
संघया प्रान्तों की आय से कोई ख़च ऐसा न किया जायगा, जो 
भारतवष या इसके किसी भाग के लिये न हो; परन्तु संघ या 
प्रान्त ऐसे काये के लिये सहायता दे सकते हैं । गवनर-जनरल 
तथा गवनर संघ या प्रान्त की आय की रकम सरत्षित रखे जाने 
ओर उसके खच किये जाने की पद्धति के विषय में नियम, अपने 
व्यक्तिगत निणय के अनुसार, बना सकते हैं । 


विशेष वक्तव्य--संघ सरकार द्वारा अतिरिक्त कर लगाने 
का उल्लेख इस परिच्छेद में पहले किया जा चुका हे, पर इस 
दशा में भी, विधान में यह व्यवस्था नहों है कि संघ सरकार इस 
बात की पूण रूप से जांच पड़ताल करे कि संघ का प्रत्येक भाग 
(ब्रिटिश भारत का प्रान्त, या संघान्तरित राज्य) अपने निवासियों 
के हित का सम्यगू लच्षय रखते हुए ख़चे कर रहा है । इस समय 
अधिकांश राज्यों के नरेश अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक व्यय 
के लिये मनचाही रक़में खचे कर डालते हैं; उत्तकी कोई सीमा 


संघ विधान और भारतत्रष २४६ 
नहीं है। बड़ी आवश्यकता है कि जब तक राज्यों में उत्तरदायी 

शासन स्थापित न हो, संघ सरकार उन पर इस सम्बन्ध में 

नियन्त्रण रखे, जिससे जनता का यथेष्ठ हित साधन हो । 
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संघ विधान और मारतवषे 


नवीन विधान सम्बन्धी अन्य बिविध बातों की आलोचना 
प्रसंगानुसार पढले की जा चुकी है। इस परिच्छेद में इस बात 
का विचार किया जायगा कि भारतबष में संघ निम्मोण का क्या 
उद्देश्य होना चाहिये, और वतेमान विधान में क्या त्रुटियां हैं, 
जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है | 


+ श््‌ हे उ्ये ० ७ में | 

संघ ।नेम्माण का उद्येहय--भारतवप में संघ निम्मोण 
का उद्दश्य यह होना चाहिये कि यहां विविध भागों में भाषा, 
रहन सहन आदि की भिन्नता होते हुए भो यह राष्ट्र इस प्रकार 
शासित हो कि इसके सब अंग सम्मिलित रूप से सोचना 
विचारना ओर व्यवह्दार करना सीखें:--संघ की सब महत्व-पूर्य 
विषयों में समान नीति हो; व्यापार वाणिज्य, राजस्त्र और 
नागरिकता में एक निर्दिष्ठट सीमा तक समानता रहे। संघ को 
शआ्रात्मरक्षा करने तथा विदेशों से राजनेतिक और आर्थिक सम्बन्ध 
स्थापित करने की स्वतन्त्रता हो; उसे अपना आदश प्राप्त करने 
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में, संसार में अपना आर्थिक ओर राजनैतिक पद्‌ प्राप्त करने में, 
सुविधा दो । 


भारतीय सघ--जैसा पहले कहा जा चुका है, भारतीय 
संघ के दो मुख्य भाग ब्रिटिश भारत और देशी राज्य होंगे। इन 
दोनों की शासन पद्धति में महत्व-पू्ण अन्तर है । ब्रिटिश भारत 
में लोक सत्तात्मक शासन पद्धति और संस्थाएं कुछ अपूर्ण रूप 
में ही सही, विद्यमान हैं । इसके विपरीत देशी राज्यों में राज- 
सत्तात्मक शासन पद्धति है, प्रजा प्रतिनिधियों का उसमें प्रायः 
भाग ही नहीं है। ऐसे दो भागों का संघ बड़ा विचित्र ही होगा। 
विधान में, इनके अन्तर को घटाने के लिये यह व्यवस्था भी नहों 
की गयी है कि देशी राज्यों में क्रमशः उत्तरदायी शासन पद्धति 
प्रचलित की जाय | इसके विपरीत उनका सम्राट से प्रथक्‌ और 
सीवा सम्बन्ध रहने की व्यवस्था करके उन्हें ब्रिटिश भारत से 
और भी दूर करने को योजना की गयी है, (देखो प्रष्ट २०६४-१०) । 


संघ विधान--मभारतवर्ष का नवीन विधान इस देश को न 
केवल विदेश नीति ओर व्यापार के सम्बन्ध में, वरन्‌ अपनी 
रक्षा ओर आन्तरिक़ प्रबन्ध में भी परतंत्र बनाये हुए है । प्रांतीय 
शासन के सम्बन्ध में, पहले कद्द। जा चुका है । केन्द्रीय कार्यों के 
सञ्जालन के लिये प्रायः समस्त शक्तियां और अधिकार गवनेर- 
जनरल को सोंप दिये गये हैं । उसके भारतीय मंत्री तभी तक 
अपने पद्‌ पर रहेंगे, जब तक कि वे उसकी इच्छानुसार काय 
करेंगे, फिर उप्तके सलाहकारों की तो बात ही क्या, वे तो सबंथा 
उसके अधोन ही हैं। इस प्रकार, संघ सरकार का काय बहुत 

रे (१ 
कुछ गवनर-जनरल को मर्जी, विवेक या व्यक्तिगत निणंय पर 
अवलम्बित होगा, ओर जब वह अपने विशेषाधिकारों से काम 


संघ विधान और भारतवष २६१ 
लेगा--जेसा कि वह विधान के अनुसार कर सकता हे--तो 
भारतवष की राजनेतिक स्थिति कंघ्ती होगी इस बात का सहज 
ही अनुमान किया जा सकता है 


संघीय व्यवस्थापक मणडलछ-- संघीय व्यवस्थापक मंडल 
में वयवस्थापक सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रखा गया है, 
ओर साथ में दूसरी सभा (राज्य परिषद) की व्यवस्था करदी गयी 
है | यह अत्यन्त हानिकर है।फिर, मंडल के अधिकार भी अत्यल्प 
हैं। संघ सरकार बहुत ही कम विषयों में उसके प्रति उत्तरदायी 
होगी | जिस प्रकार सन्‌ १६३४ ई० के विधान के अमल में आने 
से पूत्र भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थी,उसी 
प्रकार भावी संघ सरकार भी उसी की इच्छानुसार शासन काये 
सम्पादन करेगी । भारत और इड्जढलेंड के हितों के संघष के 
अवसर पर उसका भारतीय हितों की अबहेलना ओर इ्नलेंड के 
हितों की रक्षा करना खा!भाविक हे। 


देशी राज्यों के प्रातिनिधि--संघीय व्यवस्थापक मंडल 

में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का, बहुत बड़ा भाग है । पहले 
बताया जाचुका है, ये प्रतिनिधि केवल ७,८५६,८१,६१२ जन-संख्या 
वाले राज्यों के है, जब कि उनकी कल जन संख्या ८५,१३,१०,८४४ 
है। इस प्रकार २३२ लाख से अधिक जन संख्या वाले राज्यों की 
ओर से कोई ग्रतिनिधि नहीं है। फिर, जिनके प्रतिनिधियों की 
व्यवस्था है, वह भी कैसी है ? जनता के नित्राचित सदस्य संघीय 
व्यवस्थापक मंडल में भाग नहीं ले सकेंगे। वरन्‌ नरेश ओर उनके 
नामज़द व्यक्ति ही राज्यों के प्रतिनिधि माने जांयगे । इनसे राज्यों 
शी जनता की हानि ही होगी । कारण, नरेशों को विशाल भारतवष 
के शासन में भाग लेने का अवसर मिलेगा, ओर उनका महत्व 
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बहुत बढ़ जायगा; ब्रिटिश साम्राज्य तथा राष्ट्र-संघ में भी उन्हें इस 
समय की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा; फलस्वरूप 
प्रजा को उनकी निरंकुशता के विरुद्ध आन्दोलन करने में और 
भी अधिक कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा । 


देशी राज्यों से इस समय ब्रिटिश भारत को आयात कर 
आदि के रूप में काफ़ी आय होती है, संघ-स्थापना। के बाद वह 
आय संघ सरकार को होगी । अतः इन राज्यों की प्रजा को संघ 
द्वारा उसका ख़च किये जाने में, अपना मत देने का प्रत्यक्ष 
अधिकार होना चाहिये । 


ब्रिटिश भारत को चिन्ता--संघीय व्यवस्थापक मंडल 
में नरेशों यां उनके द्वारा नामज़द व्यक्तियों का सदस्य होना 
त्रिटिश भारत की जनता के लिये और भी चिन्तनोय है .। 
बतेभान अवस्था में मध्य श्रेणी के तथा राष्ट्रीय विचारों वाले 
सदस्य कभी कभी अपना बहु-मत बना सकते हैं, ओर किसी न 
किसी सीमा तक प्रज्ञा के भावों को व्यक्त कर सकते हैं । संघ 
शासन में, जनता का भाग्य-निणुय करने में पंजीवादियों, जमीं 
दारों, अंगरेज़ व्यापारियों ओर ऐंग्लो-इंडियनों का ही हाथ नहीं 
होगा, वरन्‌ देशी राज्यों के विशुद्ध सत्ताव|दियों के गुट्ट का भी 
हाथ होगा । राज्य परिषद्‌ के २५० सदस्यों में से १०० अधांत्‌ 
चालीस फी सदी ओर सद्लीय व्यवस्थापक सभा ( ऐसेम्बली ) के 
३७४ सदस्यों में से १२५ अथोत्‌ एक-तिहाई सदस्य राजाओं की 
ओर से होंगे । ये प्रजा प्रतिनिधित्व ओर प्रतिनिवि-मूलक 
संस्थाओं के प्राय: विरोधी होंगे ओर अपने से विचार वाले अन्य 
सदस्यों को अपनी ओर मिलाकर, अपने बहुमत से ब्रिटिश भारत 
के राष्ट्रीय ओर प्रजा सत्तात्मक शासन के प्रेमी सदस्यों को सहज 
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हो हरा सकेंगे | इस प्रकार, भारतीय राजनीति के अधिक अग्रसर 
होने के स्थान में उसके और प्रतिगामी होने की आशंका है। 


यह भी विचारणीय है कि सद्ठीय व्यवस्थापक मंडल के अधि- 
फांश विषय ब्रिटिश भारत सम्बन्धी हैं, ओर उनके निणुय में 
देशी राज्यों के ' प्रतिनिधियों ” का भारो हाथ रहेगा-ओर बे प्रायः 
बज्िटिश सरकार के संकेतानुसार चलने वाले होंगे । इसके साथ ही 
संघ शासन विधान में इस बात को बड़ी सतकता-पूण व्यवस्था 
गी गयी है कि देशी राज्यों सम्बन्धी विषयों के निशय में त्िटिश 
भारत के प्रतिनिधियों को भाग लेने का कोई अधिकार न हो। 
अतः गिटिश भारत के निवासियों को चिन्ता है कि संघ शासन का 
जो स्वरूप रखा गया है, उससे वे देशी राज्य निवासी वन्धुओं की 
दशा सुधारने में सफल न होंगे, उल्टा, नरेशों का सम्बन्ध ब्रिटिश 
भारत की राजनेतिक उन्नति ओर प्रगति के मार्ग में कांटे डालने 
चाला घिद्ध होगा । 


सुधार का आवश्यकता- -उपयक्त विवेचन से यह स्पष्ट 
है कि प्रस्तावित संघ शासन, बहुत दोष-पूर्ण है । इसके प्रति 
भारतीय जनता की उदासीनता, तथा निरुत्साह होना स्वाभाविक 
हे | परन्तु इसका यह आशय नहीं कि,संघ शासन पद्धति भारत- 
वर्ष के लिये उपयोगी नहों | बात यह है कि संघ शासन वास्तव 
में संघ शासन होना चाहिये । उसकी वतंमा।न योजना में निम्न 
लिखित सुधार होने अत्यन्त आवश्यक हैं :-- 


(१ ) भारतीय संघ अपने आन्तरिक तथा वाह्य राजनैतिक 
सम्बन्धों में स्वतंत्र होना चाहिये बह किसी अन्य राज्य के अधीन 
नहीं होना चाहिये; उसे अपनी राष्ट्र नीति, सेन्य नीति तथा व्या- 
पार ओर विदेश नीति निधोरित करने का पूर्ण अधिकार होना 


२६४ भारतीय शासन 
चाहिये | ( २ ) संघीय विषयों में उन सब केन्द्रोय विषयों का 
समावेश होना चाहिये, जो देश-हित की दृष्टि से आवश्यक हों, 
चाहे उनका इस समय देशी राज्यों से ही सम्बन्ध क्‍यों न हो । 
(३ ) संघीय व्यवस्थापक सभा का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिये, 
ओर मंडल की दोनों सभाओं में राज्यों की ओर से भाग लेने 
वाले सदस्य उनकी प्रजा के द्वारा निवाचित व्यक्ति होने चाहिये, न 
कि नरेश या नामज़द किये हुए व्यक्ति। (४) विधान में नागरिकों 
के मूल अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। (५ ) 
नई सरकार का काय सफलतां-पूजेक चलाने के लिये आर्थिक 
अनुकूलता होनी चाहिये | इसके वास्ते प्रथम तो संघ को साब- 
जनिक ऋण के भार से मुक्त किया जाना चाहिये; उसका दो- 
तिहाई भाग साम्राज्य-हित के लिये ही ख्च किया गया है ( देखो, 
पृष्ट २५४७ ), ओर एक-तिहाई का मुक्त करना इंगलेंड के लिये कोई 
बड़ी बात नहीं है; आयलैंड के साथ वह ऐसा कर चुका है। 
आर्थिक सफलता के लिये शासन काय का व्यय भी कम होना 
चाहिये, प्रजा के कर-भार को कम करने, अथवा प्राप्त करों के 
राष्ट्रोत्थान सम्बन्धी कार्यों में लगाने की आवश्यकता है । (६ ) 
देशी राज्यों से प्रजातंत्र-मुलक शासन स्थापित करने का अनुरोध 
किया जाना चाहिये और जब तक वेसा शासन स्थावित न हो, 
उन पर संघ सरकार सावभोम .सत्ता के अधिकारों का उपयोग 
करे | (७ ) संघ को अपने शासन विधान में परिवतन, संशोधन 
आदि करने का पूर्ण अधिकार रहना चाहिये 
शासन विधान के रचना सम्बन्धी आदर्श की बात हम पहले 
कह चुके हैं, ( देखो, प्रष्ट २००) । बह इस प्रसज्ञ २ ही. 
विचारणीय है। इन सुधारों के बाद संघ शासन भारतवष के लिये 
यथेष्ठ कल्याण प्रद्‌ होगा | शुभम्‌ । 








